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अभी थोड़े ही दिन पहले मोविएट रूस में एक बहुत 
जबरदस्त, उम्र और हिसापूरा राज्य-क्रान्ति हुई थी, जिसने सारे देश 
की काया पलट दी और इसके परिणास अभी तक बराबर 
होते ही चलते हैं। यो तो महायुद्ध के बाद्‌ प्रायः सभी पराजित 
देशो में क्रान्तियों हुई थी; और खासकर इधर हाल मे इटली और 
जरमली मे भारी फैसिस्ट क्रान्तियाँ हुई है; परन्तु रूस की साम्यत्रादी 
क्रान्ति उन सभी क्रान्तियों से कई बातों मे बहुत जबरदस्त 
हुई है, और उससे होनेवाल्ले उन्नट-फेर भी बहुत बड़े हें। 

रूस की इस क्रान्ति ने वहाँ के केबल राजनीतिक यन्त्रो और 
राजनीतिक संस्थाओं मे ही नहीं, बल्कि वहां की सारी आर्थिक 
तथा सामाजिक प्रणाली में भी बहुत बड़ा परिवतेन कर दिया है| 

रूस की प्रणात्ी की तुलना प्रायः इटली और जरमनी 
की प्रणालियों के साथ की जाती है; और इसमे सन्देह नहीं 
कि बहुत सी बातो में इनमें बहुत कुछ समानता भी है । परन्तु 
इन सबको समान बतलाना कभी पूर्ण सत्य नहीं हो सकता | 
हां, वह अद्ध सत्य अवश्य है। ये समानताये केवल इसीलिए 
हैं कि सभी देशो के निवासियों मे बहुत छुछ समानताये हुआ 
करती हैं; फिर वे चाहे जिस प्रणाली के अधीन रहते हो। जब 
समाजो के सामने कुछ खास काम होते हैं, तब उन्हे बहुत कुछ 
समान उपायो से ही काम लेना, पड़ता है। जिन समाजो को 
दूसरों के आक्रमणो से आत्म-रक्षा करनी पड़ती है या अपने देश 
की उपज और पैदावार जल्दी-जल्दी बढ़ानी पड़ती है, उन्हे प्रायः 
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ऐसे ही उपाय करने पड़ते है. जिनसे सारी जनता इन उद्देश्यों की 
सिद्धि मे मिज् कर काम कर सके । 

फैसिस्टो और कम्यूनिस्टों के सिद्धान्तों में भी कुछ बातें 
एक ही सी है । खासकर दोनो ही यह चाहते हैं कि राज्य की 
शक्ति और अधिकार बढ़ें | लेकिन इस प्रकार की मुख्य समानताये 
प्राय: राजनीतिक कारवाइयो और उपायों मे ही होती हैं । यह 
ठीक है. कि रूस की राजनीतिक कारवाइयाँ और कार्य-प्रणालियाँ 
बहुत से अंशो मे फैसिस्टो की रुजनीतिक कार्रवाइयो और काय- 
प्रणालियों से मिलती-जुलती है । परन्तु वास्तव मे इन दोसों में 
बहुत बड़े और ऐसे भेद भी हैं जो इनके मूल सिद्धान्तो से 
सम्बन्ध रखते हैं, और जिन्हे हम तात्त्विक भेद कह सकते हैं 

रूस की राज्य-क्रान्ति--रूस की जिस राज्य-क्रान्ति ने आगे 
चलन कर रूस की सोविएट शासन-प्रणाल्री को जन्म दिया था, उस 
का सूत्रपात लव १६१७ सें उस समय हुआ था, जबकि यूरोप का महा- 
युद्ध जोरों से चल रहा था| यह क्रान्ति बास्तव मे क्रान्तिकारियो 
ने नहीं की थी, बल्कि वे एक प्रकार से इसके लिए विवश से हो 
गये थे। उस साल रूस की जार-शाही का इसलिए आप-से-आप 
अन्त हो गया था किन तो बह युद्ध मे ठहर ही सकती थी 
ओऔर न देश की आन्तरिक व्यवस्था ही कर सकती थी। 

जिस समय ज़ार-शाही का अन्त हुआ, उस समय नये नेता 
बहुत फेर में पड़ गये थे। ये उस समय किसी तरह की क्रान्ति 
करने के लिए तैयार नही थे। लेकिन जार-शाददी का अन्त हो जाने 
पर उन्हे विवश होकर उसके स्थान पर एक नई शासन-प्रणाली 
स्थापित करने का काम अपने हाथ में लेना पड़ा था। उस समय 
उन्होने पश्चिमी यूरोप के ढंग पर पालेसेण्टरी शासन-प्रणाली ही 
देश में स्थापित करने का प्रयत्न किया था, चयोंकि और किसी 
नरह्‌ की शासन-प्रणाली स्थापित करने के लिए वे तैयार दी 
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नहीं थे। 

लेकिन वह पालमेण्टरी शासन-प्रणात्री छः महीने से अधिक 
ठहर ही न सकी, और इस बीच में भी कभी शासन के बास्तविक 
अधिकार वहां की पालंमेण्ट के हाथ में नही आये। बल्कि यह 
कहना चाहिए कि इन छः महीनो तक रूस में किसी तरह की 
सरकार भी ही नहीं। एक ओर तो बिलकुल भयभीत और 
असहाय अस्थायी सरकार थी; और दूसरी ओर पसोपेश मे पड़े 
हुए मज़दूरों और कमकरो का आन्दोलन चल रहा था, जो ऐसी 
सोविएटे या पंचायतें कायम कर रहे थे जो न तो स्वयं द्वी किसी 
की कोई आज्ञा मानने के लिए तैयार थीं और न किसी से अपनी 
आज्ञाओ का पालन ही करा सकती थी । 

जिस समय रूस के जार का पतन हुआ था, उस समय 
सारा पश्चिमी यूरोप और प्रायः सभी रूसी साम्यवादी यही 
सममभते थे कि अब जल्दी ही यहां उसी तरह की पालंमेण्टरी 
सरकार स्थापित हो जायगी, जिस तरह की सरकार और अनेक 
देशों मे स्थापित है। लेकिन मुश्किल तो यह थी कि रूस में 
ऐसी जमीन ही नहीं थी जिसमें पालमेण्टरी प्रणाली का पौधा 
. हग सकता | केरेन्सकी के समय मे भो असली ताकत बहुत झुछ 
सोबिएटों के हाथ मे रहती थी; ओर जब वे सोविएटे कोई काम 
कराने पर तुल जाती थीं, तो फिर वह काम कराके ही छोड़ती थीं | 
इसके बाद जब सोविएटें बोलशेविक नेताओ के हाथ में चली गईं 
और राज्याधिकार अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो गईं, तब 
फेरेन्सकी की सरकार भी उसी तरह सहज में दूट गई, जिस 
तरह ज़ार-शाही हूटी थी। उस समय सारा अधिकार इस नई 
आन्ति के विधाता लेनिन के हाथ में आ गया जो मज़दूरों और 
कमकरों की ओर से एक अधिनायक के रूप मे देश का शासन 
करने लगा। 
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यूरोप के राजनीतिज्ञ अचानक अपने सामने एक बिल्कुल 
ही नई तरह की सरकार देख कर घबरा गये | यह नई सरकार 
ऐसी थी कि इसका शासन न॒तो प्रजा के चुने हुए पाल॑मैण्टरी 
अतिनिधियों के ही हाथ में था और न किसी वंशालुक्रमिक 
स्वेच्छाचारी राजा के ही हाथ मे था, बल्कि आप-से-आप बनी हुई 
ऐसी सभाओ ओर समितियों के हाथ मे था जिसके सब सदस्य 
या तो कारखानो से काम करनेवाले मजदूर थे और या सैनिक; 
ओर इन सबका नेतृत्व तथा संचालन एक ऐसे क्रान्तिकारी दल 
करे हाथ मे था जो बहुत ही व्यवस्थित और मर्यादित रूप से काम 
कर रहा था | साक्से ने सजदूरो और कमकरो के जिस अधिनायक 
तन्त्र का विधान किया था, बह यदि किसी ऐसे देश मे स्थापित होता 
जो शिल्प और उद्योग-धन्धो के विचार से यथेष्ट उन्नत होता और 
जहां के मजदूर और कमकर भसिल कर काम करने की अच्छी 
शिक्षा पाये हुए होते तो शायद पाश्चात्य देशों को उत्तना आश्चर्य 
न होता। लेकिन कमकरो की यह सरकार उस पिछड़े हुए रूस 
में स्थापित हुईं थी जहां कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों 
की अपेक्षा किसानों की संख्या ही कहीं अधिक थी, और जिस 
देश को किसी तरह के ्ञोक-सत्तात्मक शासन का अबतक कोई 
अनुभव ही नहीं हुआ था। और पश्चिमी यूरोप के लिए यही 
सबसे अधिक आश्चर्य और भय की बात थी । 

अक्तूबर १६९७ में रूस से जो राज्य-क्रान्ति हुई थी, उसने 
सबसे पहले सारे संसार को यह सिद्ध कर दिखल्लाया था कि 
पालमेण्टरी शासन के विकास के लिए पहले से किसी तरह की 
तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं है | मतलब यह कि साम्यवाद्‌ 
की विजय के लिए यह आवश्यक नहीं हैं कि देश को पहले से 
प्रतिनिधि-सत्तात्मक या भ्रजातन्त्री शासन-प्रणाली का अनुभव 
हो। अबतक यूरोपवाले यही सममते थे कि जिस देश में 
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एकतन्त्री या राजसत्तात्मक शासन-प्रणाली होती है--जहाँ का 
शासन किसी स्वेच्छाचारी राजा के हाथ मे होता है--वहाँ उसका 
स्थान सबसे पहले अतिनिधि-सत्तात्मक या पार्लेमेस्टरी शासन- 
प्रणाल्षी ही ले सकती है । 

लेकिन रूस के इन नये क्रान्तिकारियो ने यह सिद्ध कर 
दिखलाग्रा था कि केवल पालंमैण्टरी शासन-प्रणाली ही एकतन्त्री 
शासन-प्रणाली का स्थान ग्रहण करने की अधिकारिणी नहीं है, 
बल्कि उस से अधिक उन्नत और आगे बढ़ी हुईं साम्यवादी 
शासन-प्रणाली भी सहज मे उसका स्थान ग्रहण कर सकती है; 
ओर इसके लिए देश को पाल॑मेण्टरी शासन-प्रणाली के अनुभव 
की कोई आवश्यकता नही है। लेकिन संसार इस प्रकार की 
शिक्षायें सहज में ,ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था, क्योकि 
ये शिक्षाये उसके प्रचलित बिचारो और धारणाओं के बहुत विरुद्ध 
पड़ती थीं। 

इसीलिए १६१७ के बाद भी बहुत दिनों तक लोग बराबर 
यही कहते चलते थे कि रूस को सोविए्ट सरकार का बहुत जल्दी 
पतन हो जायगा, और उसकी जगह या तो फिर कोई निकम्मा 
एकतन्त्री राजतन्त्र स्थापित हो जायगा या पुराने ढंग का पालमैस्टरी 
प्रजातन्त्र स्थापित हो जायगा। और अगर इन दोनो बातो मे से एक 
भी बात न हुईं, तो फिर रूस बहुत से छोटे-छोटे वैसे ही पिछड़े हुए 
कृषक राज्यो में विभक्त हो जायगा, जैसे कृषक राज्य पूर्वी यूरोप 
और दक्षिण-पश्चिमी एशिया में पहले से चले आ रहे हैं। यहाँ तक 
कि यूरोप के बहुत से साम्यवादी भी यह कहने लग गये थे कि रूस 
के क्रान्तिकारियो को इस समय बोल्शेविक क्रांति करने का इस- 
लिए कोई अधिकार ही नही था कि रूस अभी तक साम्यवाद की 
स्थापना के लिए तैयार ही नहीं हुआ है। वह बहुत दिलों से 
जमीदारों के ही शासन में चल्ना आ रहा था, और पँजीदारों के 
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हाथ में रहने पर कोई देश कभी इतना विकसित हो ही नहीं 
सकता कि उसमे साम्यवाद की स्थापना हो सके | 
जिन बोल्शेविक नेतानओं ने शासन का अधिकार अपने हाथ 
में ले लिया था, उनमे से भी अनेक ऐसे थे जो यह सममभते थे कि 
इस समय हम लोगो ने अपने हाथ सें अधिकार लेकर बुद्धिमत्ता 
का काम नहीं किया है; क्योकि उन लोगों का भी यही दृढ़ विश्वास 
कि साम्यवाद की स्थापना केचल उसी देश में हो सकती है जो 
... और उद्योग-धन्धों में बहुत आगे बढ़ा हुआ हो। जो 
बोल्शेविक नेता राज्य का अधिकार अपने हाथ में लेने के पक्तपाती 
थे, उसमें से भी अधिकांश का प्रायः यही विश्वास था कि यदि हम 
सारे पश्चिमी यूरोप में इसी तरह की क्रांतियाँ ल कर सकेंगे तो 
हमारी यह क्रान्ति भी अवश्य ही विफल हो जायगी। उन्हे भय था 
कि पश्चिमी यूरोप के पालंमैण्टरी शासन-अणालीवाले देश हमारी 
इस नह शासन-प्रणाली को कभी जीवित न रहने देंगे; और 
इसीलिए वे सारे संसार में कमकरो और मजदूरोंबाली क्रांति करने 
का प्रयत्त करने लग गये । अक्तूबर १६१७ वाली ऋान्ति के कुछ 
दिन बाद तक सभी बोल्शेविक यही सममभते थे कि हमारी यह 
क्रान्ति तभी सफल होगी, जब पश्चिमी यूरोप में भी इसी तरह 
की क्रान्तियाँ होंगी । 
लेकिन सारे संसार में इस तरह की क्रान्तियाँ न तो होने 
, को थीं और न हुई थी। हाँ, उल्नटें पश्चिमी शक्तियाँ रूस का 
बहिष्कार करने लगीं ओर लगातार ऐसे लोगो को हर तरह की 
सद्दायता देने लगी जो इस नई क्रान्ति को विफल और विनए्ट 
करने का प्रयत्न करते थे। लेकिन फिर भी वे लोग किसी तरह 
सोबिएट प्रणात्ञी का नाश नहीं कर सके। धीरे-धीरे दूखरे देशों 
के राजनीतिज्ञो को यह मानना ही पड़ा कि अब यह प्रणाली रूस 
में स्थायी रूप से प्रचलित हो गई है और अब, जबकि 


सोविएट रस की राजनीतिक प्रणाली है 


साम्यवादियों के हाथ में पड़कर यह नया राज्य ठीक तरह से काम 
करता ही चलता है, तब यूरोप के प्रचलित राजनीतिक विचारों 
पर भी, और एशिया के कम विकसित देशों पर भी इस प्रणाली 
का प्रवत्ञ प्रभाव पड़े बिना न रहेगा, फिर चाहे पश्चिम के शिल्पी 
देशों की अपेक्ता रूस के साथ एशिया के देशों की कितनी ही कम 
समानता क्यों न हो । सभ्य जगत को अब विवश हो कर यह 
मानना ही पड़ता है कि संसार में एक नई तरह का राज्य भी 
स्थायी रूप से स्थापित हो हो गया है; और इस राज्य के मूल में 
एक ऐसी नई सामाजिक तथा आर्थिक प्रणाली चल रही है जो 
पँजीदारीवाली प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन-प्रगाल्ी से उसी 
५६ पु ५६ भ 
प्रकार भिन्न है, जिस प्रकार खड़िया से मलाई भिन्न होती है। इस 
अकार रूस में जो साम्यवादी क्रान्ति हुई थी, उसने सभ्य जगत 
को कई ऐसे सिद्धान्त मानने के लिए विवश किया, जिन्हे वे कभी 
मानना नहीं चाहते थे। 
अब रूस और दूसरे पाश्चात्य देशो के बीच में केवल यही 
अश्न नहीं है कि देश के राजनीतिक संघटन का क्‍या स्वरूप हो ? 
बल्कि उससे भी बढ़ कर विकट प्रश्न यह है कि सब जगह किस 
अकार की सामाजिक प्रणाली का प्रचलन हो ? पुराने पालंमेण्टरी 
देशो और यूरोप के नये राज्यों में वास्तविक अथ में प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक शासन-प्रणाली की स्थापना नहीं हो रही थी, बल्कि 
असल में पूजीदारो के प्रतिनिधियों की सत्ता स्थापित हो रही थी। 
जगह-जगह जो नये संघटन-विधान बन रहे थे, उनकी आड़ में 
'पूंजीदारी कीं प्रथा को दृदू और स्थायी करने का प्रयत्न हो रहा 
था। अथवा कम-से-कम इस बात का प्रयत्न हो रहा था कि आज- 
कल हर जगह सजदूरों का जो जबरदस्त आन्दोलन होने लगा 
है, उसके आघात से पूंजीदारी कीअथा जहां तक हो सके, 
बचाई जाय | 
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सन्‌ १६१८ में जरमनों का यह विश्वास था और कदाचित्‌ 
ठीक विश्वास था कि विजयी मित्र-राष्ट्र हमारा राजकीय शेष 
साम्राज्य बिना नष्ट किये न मानेगे। लेकिन कदाचित्‌ यह कहने 
मे कोई हज न होगा कि यदि मित्र राष्ट्र यह जानते होते कि रूस 
में सोविएट प्रजातन्त्र स्थापित हो जायगा तो वे शायद उस समय 
भी कैसर को जरसनी के सिहासन पर रहने देते और सोविएट 
ग्रजातन्त्र का नाश करने में उसकी सहायता लेने मे भी किसीः 
तरह का संकोच न करते। महायुद्ध के बाद ही हर जगह जो 
बहुत जल्दी-जल्दी पालंमेण्टरी शासन-प्रणाली स्थापित करने का 
प्रयत्न किया जा रहा था, उसका मूल कारण यह नही था कि 
लोग एकतन्त्री राजतन्त्र नष्ट करना चाहते थे, वल्कि उसका 
मुख्य कारण यही था कि लोगों के मन मे साम्यवादी क्रान्ति 
का बहुत भय उत्पन्न हो गया था। 

इन सब बातों से पाठकों को यद्द पता चल गया होगा कि 
आजकल भी संसार के अधिकांश राज्य क्यो सोविएट प्रजातन्त्र 

इतने अधिक विरोधी हो रहे हैं, क्‍यों हर तरह से उसे बदनाम 
करना चाहते हैं और क्‍यों उसे नष्ट करने.का प्रयत्न करते हैं । 
इधर कई महीनों से यूरोप में जरमनी और इटली का इतना अधिक 
आतंक बढ़ जाने पर भी फ्रान्स और ब्रिटेन जल्दी रूस के साथ 
मिलना नहीं चाहते थे | लेकिन जब उन्हे यह विश्वास हो गया 
के अब तो हमारे लिए रूस की अपेत्ता जरमनी और इटली ही 
अधिक घातक सिद्ध होना चाहते हैं, तब लाचार हो कर वे रूस 
के साथ मिलने को तैयार हुए थे। 

लेकिन इस राजनीतिक काल मे भी जरमनी उनकी बाजी 
मार के गया और उसने रूस के साथ सममभोता करके फ्रांस और 
ब्रिटेन को चकित और विफल-मनोरथ कर दिया। 

अस्तु । अब भी पाश्चात्य प्रेक्ञकों के लिए रूस की सभी बातें 
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परम आश्वये-जनक है। उन्हे ऐसा जान पड़ता है कि यह देश 
अपने पैरों पर नहीं खड़ा है, वल्कि उलटे ढंग से, सिर के बल 
खड़ा है। अनेक ऐसी संस्थाये है जिन्हे पाश्चात्य देशो के निवासी, 
जन्म से ही अभ्यस्त होने के कारण, अपने लिए केंचल परम 
आवश्यक ही नही, वल्कि नितान्त अनिवाय भी सममते हैं । 
परन्तु जब वे रूस मे पहुँच कर देखते हैं कि हमारी वे सभी 
संस्थाये बिल्कुल नष्ट की जा रही हैं और उनकी जगह ऐसी 
नयी संस्थाये बन रही हैं जो उन पुरानी संस्थाओ के नितान्त विपरीत 
हैं और वे अपने सामने एक-से-एक नये विरोधाभास देखते हैं, 
तब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह जाता। उन्हे अपने सामने 
एक ऐसा देश दिखाई देता है जिसमे सभी सामाजिक सम्बन्ध 
बिल्कुल नये सिरे से स्थापित किये गये हैं और वह पेचीली बर्ग- 
व्यवस्था उन्हे कही दिखलाई द्वी नही देती जो और सभी पाश्वात्य 
देशो मे है। वहाँ या तो सभी पुराने सामाजिक विभाग नष्ट होते 
जा रहे है और या जबरदस्ती खपाये जा रहे हैं और उनकी जगह 
सारी जनता का केवल एक ही वर्ग दिखाई देता है, जो सिर्फ पेशों 
और धन्धो के विचार से अलग-अलग दलों में बैंट हुआ है 
अम्यान्य पाश्चात्य देशो में भिन्न-भिन्न पेशो का जो सामाजिक 
सूल्य और महत्व समझा जाता है, उसकी अपेक्ता रूस में उन पेशो 
का बहुत ही भिन्न मूल्य और सहत्व है। रूस में राज्य की तरफ 
से सब लोगो को भोजन बाँठा जाता है और सब लोगो को कुछ 
खास सुभीते भी दिये जाते हैं। पर किसी को साधारण और 
किसी को बढ़िया भोजन मिलता है, और किसी के साथ साधारण 
और किसी के साथ बहुत खास रिआयतें की जाती हैं । यदि 
फेबल बेटनेवाले भोजन और की जानेवाली रिआयतों के ही 
विचार से देखा जाय और यह सान लिया जाय कि जिन्हे अधिक 
अच्छा भोजन और अधिक सुभीते मिलते हैं, वे उच्च चग के लोग 


२ संसार की राजनीतिक प्रणात्रियाँ 


है और जिन्हे साधारण भोजन और साधारण सुभीते मिलते हैं, 
वे निम्नवर्ग के लोग है, अर्थात्‌ केवल भोजन और सुभीतो के 
तारतम्य से ऊँच-नीच का विचार किया जायरे तो पता चलता है 
कि रूस में सैनिक, ऊँचे दरजे के सरकारी अफसर और वहुत बड़े- 
बड़े और खास तरह के कारखानों मे काम करनेवाले मजदूर एक 
ही वर्ग में माने जाते है; और जो लोग काम नहीं करते, वे सबसे 
> ,: में माने जाते हैं । इसके सिवा वहाँ के लोगों और 
सामाजिक जीवन के विचार और उद्देश्य स्लियो और पुरुषों के 
सम्बन्ध वहाँ बिल्कुल बदल गये हैं और रित्रयों की खिति में 
मी बहुत बड़ा अन्तर हो गया है । 

पाश्चात्य देशो के प्रेज्षकों और विशेषतः अँगरेजो को बहाँ 
जाने पर पता चलता है कि और देशों में राजनीतिक तथा आर्थिक 
बातों में जो बहुत बड़ा और स्पष्ट भेद होता है, उसका भी रूसी 
राज्य मे कहीं पता नहीं है। एक दृष्टि से रूस में प्रत्येक प्रश्न 
राजनीतिक प्रश्न माना जाता है, और हरएक कमकर राज्य का 
नौकर होता है । बे ग्रेज्षक देखेंगे कि यहाँ सारे देश में केवल एक 
ही राजनीतिक दल है और वह दल भ्रेंट ब्रिटेन या अमेरिका के 
संयुक्त-राज्यों के राजनीतिक दलों से उन्हे इतना अधिक भिन्न 
प्रतीत होगा कि थे उसका एक बिल्कुल अलग ही नाम रखना 
चाहेंगे । वे यह भी देखेंगे कि यहाँ एक ऐसी सरकार काम कर 


१ इसका कारण यह नहीं है कि सोविएुट रूस में लोगों को भोजन 
और दूसरे सुभीते मज़दूरी या तनख्वाह के तौर पर मिलते हैं, बल्कि 
इसका कारण इस राज्य की वह भार्थिक नीति है जिसके अनुसार वहाँ 
उपयोगिता के विचार से अत्येक व्यक्ति का मूल्य निश्चित किया जाता है 
ओर मनुष्य की योग्यता का कदाचित्‌ मज़दूरी और वेतन की अपेक्ता इस 
अणाली से कुछ भ्रच्छा ही पता चलता है। 
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रही है जो विना दूसरी क्रान्ति के किसी तरह चदली दी नहीं 
जा सकती | लेकिन फिर भी उस सरकार में, उस सरकार की 
नीति मे और वहाँ के शासकों में नित्य ही परिवर्तन दोते हुए 
दिखाई देंगे | वहाँ एक दृद्द सिद्धान्त स्थापित हो चुका हैँ और 
जितनी बाते आवश्यक समभी जाती है, उन सभी पर सरकार का 
पूरा-पूरा नियन्त्रण है । लेकिन फिर भी वहों की नीति और शासन 
बहुत कुछ लचीला है । वहाँ की बहुत बड़ी जनता राज्य की नीति 
ओर शासन-सम्बन्धी सभी बातो पर वरावर विचार और वाद- 
विवाद करती रहती है, और उसकी आलोचना करती रहती हे । 
इसी बिचार और आलोचना के अनुसार उसमे परिवत्तेन भी 
होते रहते हैं । पर विचार और आलोचना करनेवाले सभी क्लोग 
सच काम बहुत ही मिलकर और नीति तथा शासन सफल 
करने के उद्देश्य से ही करते हैं। और जनता के इस तरह मिलकर 
सभी काम करने का उदाहरण शायद ग्रीस के नगर-दाज्यों के बाद 
आजतक और कहीं नही मिलेगा | ये सब बातें विदेशियों को 
इतनी अधिक सात्रा में दिखाई देंगी कि बह दंग हो जायेंगे | इन 
सब बातों का अभाव नयरों के स्वरूप, लोगों के पहनाव और 
बातचीत, समाचारपत्रों के छेखों और नाटकों तथा फिल्मों के 
विपयों तक पर दिखाई देता है । इस नये शासन की कुछ वात 
तो ऐसी है जो खास तौर पर साम्बबादी हैं; और कुछ पुरानी ऐसी 
चातें भी हैं जिन्हें सोचिएट राज्य को केवल इसलिए अभी तक 
रक्षित रखना पढ़ा दे कि बह ऐसे संसार के बीच में पढ़ा है जिस 
सें सच जगह पूजीदारी की दी तृती वोल रही दे । और इन सब्र 


चातों का ठीक-टीक अन्तर सावारण प्रेज्तक की समझ में सड्॒ज 
०-4 ह+-4 >> ् हे. 

में लहीं आ सकता, ओआर न वह जल्दी यही सममक सकता ह कि 
सोदिए्ट रूस के सामाजिक जीवन में कौन सी वानें स्थायी रूप 


से रह अक्रंगी और क्रिन बानों का अन्त इस बीच बाते 
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परिवतेन-काल में हो जायगा। 

राज्य का श्राधार--जिन राजनीतिक संस्थाओं से सोबिएट 
राज्य बना है और जिनका उसके संघटन-विधान में उल्लेख दै, वे 
अपेक्षाकृत बहुत कुछ सीधी-सादी हैं । यहाँ हम उन्हीं 
संस्थाओं का संक्षेप मे कुछ वर्णन देते हैं । परन्तु ये सब संस्थायें 
ऐसी ही है जो जब चाहे, तब बदली जा सकती हैं; इसलिए इन 
संस्थाओं का स्वरूप समझने से पहले स्वयं रूस को ही सममना 
अधिक महत्वपूर्ण है। और रूस का स्वरूप सममने के लिए 
यह आवश्यक है कि पहले वह सिद्धान्त समझा जाय जिस पर 
सोविएट रूस आश्रित है; और तब उन साधनों का स्वरूप समभका 
जाय जिनके द्वारा यह सिद्धान्त समराज्ञिक काये के रूप में परि- 
चर्तित किया जाता है । अंग्रेज अथवा अंग्रेजी सांचे में ढले 
हुए पाठकों के लिए इसका महत्व समझना बहुत कठिन है; और 
अमेरिकन लोग इसका महत्व अपेक्षाकृत जल्दी और सहज में 
समम सकते हैं। इसका कारण यही है. कि अँगरेजी राजनीतिक 
प्रणाल्ी ऐसी नही है जिसकी सब बाते खूब समकबूमकर तैयार 
की गई हो । वह तो संयोग से ही धीरे-धीरे बनती चली आई हैं 
ओर उसकी एक परम्परा-सो स्थापित हो गई है । वह कभी किसी 
निश्चित सिद्धान्त के आधार पर नही बनाई गई है । अब यह 
चात दूसरी है कि जॉन लॉक सरीखे कुछ विचारशील समय- 
समय पर कोई ऐसा सिद्धान्त स्थिर करने का प्रयत्न कर लें जो 
चास्तविक तथ्यों के अनुरूप हो | अब थों तो ऐसा मालूस होता 
है कि फेसिस्ट इटत्ती भी अपनी तरफ से एक ऐसा राजनीतिक 
सिद्धान्त गढ़ने का प्रयत्न फर रहा है, जिससे लोग यह समभने 
लगे कि वहाँ का संघटन भी एक राजनीतिक सिद्धान्त पर दी 
आश्रित है। और नहीं तो वास्तव में उसका स्वरूप भी किसी 
निश्चित सिद्धान्त के आधार पर स्थिर नहीं हुआ है । रूस का 
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राज्य वास्तव मे काल माक्से के उस समाजशाश््रीय सिद्धान्त के 
अनुसार गढ़ा गया है जिसका विवेचन सबसे पहले सन्‌ १८४८ 
में उसने अपने साम्यवादी एलान में किया था और जिसे 
निकोज्ञाई लेनिन ने कार्य-रूप में परिणत किया है।रूस के 
ऋन्तिकारी नेताओं ने ठीक-ठीक उसी पथ पर चलने का प्रयत्न 
'केया है जो आज से प्रायः अससी-पचासी बरस पहले बतलाया 
गया था| इस बात का ठीक-ठीक पता उस समय चलता है, जब 
<म माक्से के बतलाये हुए क्रान्ति-कारी कार्य-क्रम की तुलना उन 
कार्यों से करते हैं जो क्रान्तिकारी सरकार ने वास्तव में किये थे । 

साक्‍्से फ्रा सिद्धान्त यह बतलाता है कि जब किसी पू जीदारी- 
चाले समाज को साम्यवादी समाज का रूप देना हो, तो पहले 
कमकरो का अधिनायक तन्त्र स्थापित करना चाहिए, और उन्ही 
सामाजिक संस्थाओं से काम लेना चाहिए, जिनका विकास स्वयं 
कमकरो के समाज ने किया हो । असल में इसी ढंग सेरूस 
में क्रान्ति की गई थी । सन्‌ १६२३ में रूस का जो संघटन 
( विधाम ) बना था, यद्यपि उसमें इस सिद्धान्त का केवल कुछ 
ही अंश स्पष्ट रूप से देखने मे आता है, पर फिर भी असल में 
चह संघटन उसी सिद्धान्त के अनुसार तैयार किया गया था । 
चह रूसी कमकरो का ही विद्रोह था जिसकी सहायता असन्तुष्ठ 
सैनिको ते की थी, और दोनों, के मेल से वह क्रान्ति हुई थी । 
उसमें ज्ञिन संस्थाओं का विकास किया गया था, वे सोबिएटे या 
कसकरो, सिपाहियों आर खेतिहरों की कौन्सिले या पंचायतें 
थीं। और कमकरो के अधिनायक तन्त्र का साधन उस समय भी 
साम्यवादी दल्न था और इस समय भी है । 

यहाँ दो बातो का ध्यान रखना चाहिए और ये दोनो ही बातें 
विशेष रूप से रूस की परिस्थिति के साथ सम्बन्ध रखती हैं। 
पहली बात तो यह है कि सन्‌ १६१७ में रूस का जो कमकरों का 


१६ संसार की राजनीतिक प्रणालियाँ 


समाज था, वह यद्यपि रूस की विशाल जनता को देखते हुए 
संख्या मे अपेक्षाकृत बहुत कुछ छोटा था, पर फिर भी वह मार्क्स 
की दृष्टि से पूरा-पूरा पीड़ित कमकरो का समाजञ्ञ था। एक तो 
उसका उत्पीड़न बहुत अधिक होता था और दूसरे वह बड़े-बड़े 
नगरों और बडे-बड़े कारखानो में केन्द्रित था। फ्रान्स के मजदूरो 
की तरह वह सारे देश मे छोटे-छोटे दल्ो में फैला हुआ नहीं था। 
प्रेट ब्रिटेन मे मजदूरों आदि के जो संघ हैं, उनका वो देश के 
हानि-लाभ से बहुत बड़ा सम्बन्ध है, परन्तु जार-शाही के जमाने 
मे रूस के मजदूरों और कमकरो का देश के हानि-लास के साथ 
उस तरह का कोई सम्बन्ध नहीं होता था। अमेरिकन मजदूरों 
को यह आशा रहती है कि हम किसी समय व्यक्तिगत रूप से 
अपनी यथेष्ट उन्नति भी कर सकते हैं; परन्तु रूसी मजदूरों को 
इस तरह की भी कोई आशा नही होती थी। वह शुद्ध रूप मे 
पद्‌-दलित और पीड़ित मजदूरों का समाज था; बल्कि यो कहना 
चाहिए कि उनकी अवस्था मजदूरी करनेवाले गुलामों की तरह 
थी और वे अपने माल्रिको के हाथ में बिल्कुल जंजीरों से बंधे 
हुए गुनामो की तरह रहते थे। इसीलिए वे लोग उस तरह 
की कमकरोवाली क्रान्ति करने के लिए परम उपयुक्त थे, जिस 
तरह की क्रान्वि माक्स के लेखों मे बतलाई गई है। 
लेकिन--और यहीं से वह दूसरी बात आरस्म होती है-- 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, रूस के कमकर और मजदूर 
सख्या में अपेक्षा-कृत बहुत ही कम थे और क्रान्ति करने में उन्हे 
खेतिहरो से तबतक सहायता नहीं मिल सकती थी, जबतक वे 
खेतिहरों को बदले मे ज़मीन न देते | खेतिहर तभी उनकी 
सहायता कर सकते थे, जब बदले में उन्हें जमीन पर अधिकार 
मिलता | लेकिन वहाँ खेतिहरो का बहुत बड़ा चर्ग था; और यदि 
उन सब खेतिहरों को जमीनों का मालिक बना दिया जाता तो 
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सारी क्रान्ति ही व्यथ हो जाती । इसीलिए इधर बीस बरसो से 
वहाँ के क्रान्तिकारी नेता प्रचार-कार्य के द्वारा भी और बल- 
प्रयोग के द्वारा भी देश के समरत खेतिहरों को कमकरो और 
मजदूरो की ही श्रेणी मे लाने के लिए घोर परिश्रम कर रहे है । 
परन्तु यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे लोग 
खेतिहरों को उस हैसियत में कमकर और मजदूर नहीं बना रहे 
हैं, जिस हैसियत मे पूँजीदार देशो मे कमकर और मजदूर द्वोते 
है, क्योकि रूस मे अब पूजीदारीबाली प्रथा रह ही नही गई है; 
बल्कि वे उन्हे उसी हैसियत में लाना चाहते हैं, जिस हैसियत मे 
इस समय सोबिएट रूस में कमकर और मजदूर हैं। मतलब 
यह कि वे नेता अपने देश के मजदूरों और खेतिहरों मे सामंजस्य 
और एक रूपता स्थापित करना चाहते हैं । यही कारण है कि 
'रूस के संघटन-विधान में देहाती सोबिएटो या पंचायतो को 
बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है ,और यही कारण है कि वहाँ 
उन खेतिहरों का निदेयता-पूबंक अन्त किया जा रहा है जो वहाँ 
का पचायती सिद्धान्त और पंचायती शासन मानने के लिए 
त्तेयार नही होते । वहाँ बहुत से जिले ऐसे थे जो यह नया शासन- 
विधान मानने के लिए तैयार नहीं थे; इसलिए उन नेताओ को 
उन जिलों की द्वी सफाई करनी पड़ी थी । लेकिन रूसी 
क्रान्तिकारी नेता सिफ बलपूवेंक अपने विरोधियो की सफाई 
करना ही नहीं जानते, बल्कि वे उनमे अपने सिद्धान्तों का प्रचार 
करना भी खूब अच्छी तरह जानते हैं; और जहाँ तक हो सकता 
है, उन्हे पहले समम्धा-बुकाकर, पंचायतीशासन के ज्ञाभ बतलाकर 
आऔर उनके सामने पंचायती शासन और व्यवस्था के शुभ 
उदाहरण रखकर उन्हें अपने पक्ष मे सिलाना भी खूब जानते है। 


इसमे सन्देह,नहीं कि इस नीति के अवलम्बन के कारण 
र्‌ 
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देश में बहुत सी नई आर्थिक कठिनाइयाँ सी उत्पन्न हो गई 
हैं, और बहुत कुछ राजनीतिक दमन भी हुआ है। लेकिन फिर 
भी क्रान्ति के ज्ञिए इस नीति का अवल्लस्बन नितान्त आवश्यक 
था। परन्तु अभी यह नहीं कहा जां सकता कि यह नीति पूरी 
तरह स सफल हो ही गई है | इस समय तो केवल यही कहा 
जा सकता है कि रूसी क्रान्तिकारी नेता बहुत सी बड़ी-बड़ी 
कठिनाइयों और संकटो से पार पा चुके हैं और अभी तक 
उन्होंने अपनी कारबाइयो से अपने राजनीतिक राज्य फो 
किसी बड़े संकट में नही डाला है । उल्नटे अनेक दृष्टियो से उन्होंने 
अपने देश की अवस्था बहुत कुछ सुधारी ही है, और उसकी सभी 
श्रकार की शक्तियाँ बहुत कुछ बढ़ा ली हैं। 

सा० सो० प्र० सं० का खंघटन२--सोविएट राज्य का 
संघटन अपेक्षाकृत बहुत कुछ सरल और सीधा-सादा है। 
साम्यवादी सोबिएट प्रजञातन्त्री संघ वास्तव में सात सोविएट 
प्रजातन्त्रों का संघ है! इनमें से सबसे बड़ा प्रजातन्त्र रूसी 
साम्यवादी फेडरल सोविएट का है जो पश्चिम में लेनिनग्राड से 


१, अंग्रेज़ी में रूस के प्रजातन्त्री राज्य का पूरा नाम यूनियन 
आफ सोशलिस्ट सोविएट रिपब्लिक्स ( [7707 रण 50८25: 
5०९९६ २८०ए०॥० ) है, जिसका संक्षिप्त रूप ( [7. 5 5 २ ) 
आयः काम में थआ्राता है। इसी का हिन्दी रूप सास्यवादी सोचिएट 
अजातन्त्री संध है जिसका संक्षिप्त रूप सा० सो० श्र० सं० है ।-- 

२, उक्रेम की इसी अलग होनेवाली प्रवृत्ति से जरमनी को यह 
आए है कि वह कुछ दिनों में उक्केव पर भी अधिकार कर छेगा। परन्तु 
इधर बहुत दिनों से भ्रजातन्त्री शासन के अधीन रद्द घुकने के बाद वह 
जरमनी के अधिनायकी तन्‍्त्र में सम्मिलित होने के लिए तैयार होगा, 
इसमें सन्देद्द ही है। 
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पूर्व में व्लाडिवास्टक तक और उत्तर में वोल्गा से लेकर दक्षिण 
में केस्पयन सागर तक विस्तृत है। बाकी छः प्रजात॒न्त्रों मे से 
सबसे अधिक महत्व का उक्रेनियन साम्यवादी सोविएट प्रजातन्त्र 
हे जिसकी राजधानी कियेफ नामक नगर है और जिसकी 
सभ्यता मारको से भी कहीं अधिक पुरानी है। सोविएट प्रजातन्त्री 
संघ में उक्रेर सन्‌ १६२० तक सम्मिलित नहीं हुआ था। सन्‌ 
१६२० में भी उक्रेन केवल इसलिए इस संघ में सम्मिलित हुआ 
था कि उसे पोलैण्डवालों तथा कुछ ऐसे गोरे सेनापतियो का डर 
था जो उसे अपने अधीन करना चाहते थे । 

सोबिएट प्रजातन्त्री संघ मे एक उक्रेन का ग्रजातन्त्र ही ऐसा 
है जो अबतक संघ से अलग होना चाहता है'और इसके लिए 
सोबिएट प्रजातन्त्री संघ को प्रायः चिन्तित रहना पड़ता है | सा० 
सो० प्र० सं० के सदस्य श्रजातन्त्रों मे कुछ ऐसे भी हैं जिनके 
अन्तर्गत और भी छोटे-छोटे स्वराज्य-भोगी प्रजातन्त्र तथा 
स्वराज्य-भोगी प्रदेश हैं, जिनमे से तातार प्रजातन्त्र, वोल्गा का 
जरमन प्रजातन्त्र, और जार्जिया, अरमेनिया तथा आजरबायजान 
के प्रजातन्त्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

इस संघ के सभी सदस्य श्रजातन्त्रो का परस्पर बहुत ही 
धनिष्ट सम्बन्ध है, क्योकि सदस्य प्रजातन्त्रो की ओर से संघ 
सरकार को बहुत अधिक अधिकार दिये गये हैं। उदाहरणार्थ, 
संघ सरकार को द्वी यह अधिकार है कि वह सब सदस्य 
प्रजातन्त्रों की ओर से बिदेशों के साथ व्यापार तथा अन्य प्रकार 
के सम्बन्ध स्थापित करे या तोड़े; दूसरे देशों के आक्रमणों से 
उनकी रक्षा करे; यदि किसी प्रजातन्त्र मे कोई नई विरोधी क्रांति 
खड़ी हो तो उसे दबावे; सब प्रजातन्त्रो की राष्ट्रीय और आर्थिक 
नीति स्थिर करे; सब तरह के कर आदि लगाबे और मजदूरो का 
संघटन तथा उनके सम्बन्ध में कानून आदि बनावे | इस प्रकार 
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आर्थिक और सामाजिक जीवन की प्रायः सभी मुख्य-मुख्य बाते 
संघ सरकार के हाथ में ही हैं।अलग-अलग प्रजातन्त्रों के 
अधिकार मे तो प्राय: शिक्षा और सावजनिक स्वास्थ्य आदि की ही 
व्यवस्था है; और इन सब बातो मे अधिकांश प्रजातन्त्रो ने अपने 
यहाँ की स्थानिक पंचायतों को बहुत अधिक स्वतन्त्रता दे रक्खी है। 
परन्तु इस विपय में एक बहुत महत्व की और ध्यान रखने के 
थोग्य बात यह दे कि संघ सरकार ने सभी प्रजञातन्त्रों को पूरी-पूरी 
सांस्कृतिक स्वतन्त्रता दे रक्खो है । सभी प्रजातन्त्र अपने यहाँ की 
भाषा से जो चाहे, वह लिख सकते हैं, जो चाहे वह कह सकते हैं 
और जो चाहे,” वह छाप सकते हैं । जारशाही मे अलग-अलग 
राष्ट्री को इस प्रकार की कोई स्वतन्त्रता नहीं थी । उन दिनों तो 
इन सभी बातो सें पूरा-पूरा दमन होता था | लेकिन अब सोविएट 
संघ सरकार ने वह सारी पुरानी नीति बिल्कुल उल्लट दी है 
और इस विषय में इतनी अधिक उदारता से काम लिया है, 
जितनी उदारता से अबतक बहुत ही कम यूरोपियन राष्ट्रो ने 
काम लिया है। इस प्रकार की उदारता से आस-पास के अनेक 
राज्यों के मन मे भी इस संघ में सम्मिलित होने का लोभ उत्पन्न 
हो सकता है । उदाहरण के लिए, सोविएट संघ के आस-पास 
अफगानिस्तान और चीनी तुर्किस्तान आदि कुछ ऐसे राज्य हैं जो 
आगे चलकर इस उदाहरण से प्रेरित होकर अपने यहाँ 
साम्यवादी प्रणाली प्रचलित कर सकते हैं, और सोविएट संघ के 
सदस्य हो सकते हैं। यद्यपि सोविएट संघ के सब नेता रूसी ही 
है और उनकी भाषा भी मुख्यतः रूसी ही है, परन्तु यदि 
वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो सिद्धान्तत, सोविएट संघ की 
कोई राष्ट्रीय इकाई नहीं है, बल्कि वह केवल ऐसे राज्यो का संघ 
दे जिनमे एक ही तरह को साम्यवादी संस्थायें हैं, ,और जो एक 
ही सामाजिक सिद्धान्त-माक्संचाला साम्यवादी सिद्धान्त-- 
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मानते है । 
आज-कल के संसार में और जितनी राजनीतिक सत्ताये 
है, उनसे इस सचा में अनेक भेद हैं और उन्हीं भेदों मे से एक 
भेद यह भी है । इसकी एक विशेषता यह भी है कि रोस या 
इस्लास के साम्नाज्यों की तरह यह अपने शत्रों के बल पर अपनी 
सीमाओ का विस्तार नहीं करना चाहता ।*कम-से-कम विधान मे 
तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि यदि कोई सदस्य-प्जातन्त्र किसी 
समय इस संघ से अलग होना चाहे तो उसे अलग होने का भी 
पूरा-पूरा अधिकार है । यो चाहे अवसर पड़ने पर किसी सदस्य 
प्रजातन्त्र को भले ही सहज में अलग न होने दिया जाय, परन्तु 
फिर भी सिद्धान्तत. उसे अलग होने का अधिकार तो संघटन- 
विधान के अनुसार है ही । ४ 
सोबिएट संघ में मत या वोट देने का अधिकार सब लोगों 
को समान रूप से आ्राप्त है। उसमे पुरुष भी मत दे सकते हैं 
ओर खस्तरियॉँ भी | हाँ, जो लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए 
फिराये या मजदूरी पर लोगो से काम लेते हैं, उन्हे अवश्य ही 
मत देने का अधिकार नहीं है। परन्तु खेती-बारी करनेवाले 
कृषक इससे बरी है । इसके सिवा जो ्ञोग बिता परिश्रम किये 
ओर बिना कमाये अपनी जायदाद आदि से होनेवाली आय से 
अपना निवांह करते हैं, साधु-संन्यासी या धर्म-पुरोह्धित हैं, जो 
जड़-बुद्धि या मूढ़ हैं अथवा जो किसी समय ज़ारशाही के गुमाश्ते 


१ पर इस बार जरसनी ने पोलेरड पर आक्रमण करके उसका चिनाश 
आरम्भ कियां, तव सोविएट रूस ने भी आगे बढ़कर पोलेण्ड के बहुत बडे 
भाग में सोबिएुट तंत्र स्थापित कर दिया था; और कई छोटे-छोटे वाल्टिक 
राज्यों को अपने प्रभाव-च्षेत्र मे ले लिया था। फिर फिनलैण्ड पर भी 
आक्रमण करके उसने उसका कुछ मरदेश छीन लिया था। रा० चं० चर्मा 
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ओर कर्मचारी थे, उन्हे मत देने का अधिकार नहीं है। फिर 
सोबिएट-प्रणाली का स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है कि उसमें वोट 
या मत का कुछ बहुत अधिक महत्व नहीं है। नागरिकों को जो 
बहुत से अधिकार प्राप्त हैं, उन्हीं मे वोट देने का भी एक 
अधिकार है। 

नागरिको को और भी अनेक प्रकार के अधिकार होते 
हैं।बे कमकरो और मजदूरों के संघों के सदस्य हो सकते 
हैं, उन्हे बह कार्ड या प्रमाणपत्र मिलता है जिसके अनुसार उन्हे 
सरकार को ओर से खाने-पीने आदि की तथा अन्य आवश्यक 
चस्तुये मुफ्त मिलती हैं, और बहुत सी ऐसी सामाजिक सेवायें 
भी मिल सकती हैं जो राज्य की ओर से परिचालित द्वोती हैं, 
आदि-आददि । 

अपने हाथ से नागरिकता के अधिकार गेंवा देना भी वहाँ एक 
तरह का जुमे या अपराध ही समझा जाता है; और यदि ऐसा 
अपराध भीषण हो तो उसके लिए सजा भी मिल सकती है। 

ध्यान रखने के योग्य एक ओर बात यह है कि सभी सामाजिक 
ओर राजनीतिक विषयों में स्लियों को भी पुरुषों के समान 
ही अधिकार दवोते हैं। वहाँ बहुत सी ऐसी व्यवस्थाये भी हैं 
जिनसे स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि स्त्रियों को सचमुच 
पुरुषों के समान ही अधिकार हैं। अनेक देशो में ऐसे कानून तो 
बना दिये जाते हैं. जिनसे स्त्रियों के समान अधिकार मान लिये 
जाते हैं, पर फिर भी जिनसे स्त्रियों को वास्तव में समानता के 
अधिकार प्राप्त नहीं होते। पर सोविएट सघ मे यह बात नहीं 
है। वहाँ स्त्रियों को समानता के जो अधिकार दिये गये है, थे 
वास्तविक हैं। विवाह के सम्बन्ध में वहाँ जो कानून हैं, वे खिययों और 
पुरुषों में कोई भेद नहीं करते। इसके सिचा वेतन आदि में भी 
दोनों में कोई भेद नहीं किया जाता। रोग, गर्भ और प्रसव 
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आदि के समय स्त्रियो की पंख-रख आदि के लिए भी वहाँ बहुत 
ही विस्तृत व्यवस्था है। तात्पयं यह कि इस प्रकार की बहुत सी 
ऐसी बाते हैं जिनसे स्त्रियों को सचमुच पुरुषों के समान ही 
अधिकार होते है । यह समानता कोई दिखावटी नहीं है, 
बल्कि वास्तविक है | 
रूस के नये सघटन-विधान मे जो राजनीतिक प्रणाली स्थिर 
की गई है, वह एक प्रकार से कोणाकार है । नीचे की ओर तो 
उसका विस्तार बहुत अधिक है । ज्यो-ज्यो वह ऊपर की ओर 
बढ़ती है, त्यो-त्यो उसका विस्तार कम होता जाता है और अन्त 
में वह एक कोण या शिखर के रूप में जाकर समाप्त होती है । 
सबसे नीचेवाले तल में गाँवगो और देहातो की छोटी-छोटी 
सोबिएटे या पंचायते दै और उनके ऊपर उन्ही की चुनी हुई दूसरी 
बड़ी पंचायते है । छोटे-छोटे कसबो में जो कत्न-कारखाने होते हैं, 
उनके कसकरो की भी इसी तरह की चुनी हुई पंचायते होती हैं; 
और इन सब पंचायतो के चुने हुए प्रतिनिधियों की वे सोबिएटे 
या पंचायते होती हैं जो जिले भर के सब कामो की व्यवस्था 
करती है । जिले की पंचायते अपने प्रान्त की पंचायते चुनती हैं. 
ओर प्रान्तो की पंचायते उस केन्द्रीय संस्था के सद॒स्यो का चुनाव 
करती है जोपंचायतो की केन्द्रीय कांग्रेस ( (००००) (0००7६7९६७ 
रण 5077०४5 ) कहलाती है । ऐसा नियम है कि इस कांग्रेस का 
अधिवेशन हर साल हुआ करे । संघटन-विधान के अनुसार सारे 
संघ के लिए सबसे बड़ा अधिकार इसी कांग्रेस के हाथ मे होता 
है। इस कांग्रेस में जो निश्चय होते है, वे सारे संघ में समान 
रूप से माने जाते हैं । सोविएट कांग्रेसो मे देहातो के प्रतिनिधियों 
की अपेक्षा नगरो और कस्बो के ही प्रतिनिधि अधिक होते है । 
इस सम्बन्ध में संघटन-विधान की नवी धारा में कहा गया है-- 
“साम्यवादी सोबिएट प्रजातन्त्री संघ भे सोविएटो की जो 
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क,वैस होगी, उसका निर्वाचः नगरों और बहाँ को सोबि्टो के 
प्रतिनिधियों से इस आधार पर होगा कि प्रत्येक २,४००० 
निर्वाचको का एक डिप्टी प्रतिनिधि लिया जायगा, और सोविएटो 
की प्रान्तीय कांग्रेसी मे आबादी के हर १,२४,००० आदमियो का 
एक डिप्टी प्रतिनिधि लिया जायगा ।” 

सोबिएटो की कांग्रेस ही संघ की कोन्सिल का निर्वाचन 
करती है | इस कौन्सिल् और राष्ट्रों अथवा स्वतन्त्र प्रजातनत्रों 
के प्रतिनिधियों की कौन्सिल के योग से संघ की केन्द्रीय कार्य 
कारिणी समिति बन जाती है। लेकिन इन दोनों कौन्सिलों के 
सदय्यो की संख्यां इतनी अधिक होती है कि उनकी बेठक जल्दी- 
जल्‍दी नहों हो सकती | इसलिए बीच में काम चलाने के लिए 
शासन का सब काम 'प्रिसीडियम! नाम की उस प्रतिनिधि सभा के 
हाथ में दे दिया जाता है, जिस में उक्त दोनों कौन्सिलों के चुने 
हुए इक्कीस सदस्य होते हैं। यही समिति केन्द्रीय कार्यकारिणी 
( (०८०४०) #%९८०४९८ ) कहलाती है । इस समिति की 
अधीनता में ल्ञोक प्रतिनिधियों की कौन्सिल होती है जिसमे 
राज्य के मुख्य-मुख्य विभागों के प्रधान अधिकारी रहते हैं। 

यह सभा बहुत कुछ ब्रिटिश मन्त्रि-मंडल के ही समान होती 
है । साम्यवादी राज्य सें सरकार के काम साधारणतः बहुत अधिक 
चढ़ जाते हैं, इसलिए उन सत्र कामों के अलग-अलग विभाग 
संभालने के लिए वहाँ और भी बहुत सी कौन्सिलें, कमीशर 
और कमेटियाँ होती हैं, जिनके स्वरूप और कार्य आदि बीच- 
बीच सें बदलते रहते हैं। यद्यपि ये सब समित्तियाँ और इनके 
कार्य बहुत मनोर॑जक होते हैं, पर फिर भी हमारे पास यहाँ इतना 
स्थान नहीं है कि इन सब का वर्णन किया जा सके | वहाँ संघ 
की सुप्रीम कोट होती है; कमकरों और खेतिहरों की अवस्था का 
निरीक्षण करने के लिए कमसरियट होता है जो आर० के० आई० 
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कहलाता है और राज्य का राजनीतिक विभाग होता है जो जी० 
'पी० यू० कहलाता है। इन सब का निर्वाचन भी प्रत्यक्ष रूप 
से संघटन-विधान के अनुमार होता है । इन सबके सम्बन्ध की 
कुछ बाते आगे चलकर यथा-स्थान बतलाई जायेगी । सोविएट 
संघ का कोई सभापति या राष्ट्रपति नही होता । हाँ, केन्द्रीय कार्य- 
कारिणी समिति के कई सभापति होते हैं, और कमिशरों या 
विभाग मन्त्रियों की कौन्सिल का भी एक सभापति होता है । 
सेनिन बहुत दिनो तक इसी पद पर रहकर कास करता था | 
लेकिन उसकी मृत्यु के बाद से इस पद का महत्व बहुत ही कस 
दो गया है । 

सोबिएट संघटन का यह बहुत हो संक्षिप्त वर्णन है । परन्तु 
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि सोषिएट संघ का संघटन- 
विधान कुछ बहुत पेचीला या कठिन नहीं है, और उसकी सब 
बातें बहुत सहज में समऊ में आ जाती हैं | परन्तु इस संघटन- 
विधान का किसी तरह का सारांश जान लेने पर भी रूस के 
वास्तविक राजनीतिक जीवन की कोई कल्पना नहीं की जा सकती; 
ओर इसका सीधा-सादा कारण यही है कि उस जीवन की मुख्य- 
मुख्य बातो का उस संघटन-विधान मे कोई उल्लेख ही नदी है । 

माक्स ने कमकरो के जो अनेक प्रकार के संघटन बतलाये 
हैँ, उनमें से केबल एक ही, अर्थात्‌ सोविएटो या पंचायतोबाले 
प्रकार को इस संघटन-वियान में स्थान दिया गया है। और 
ऐसा होना इसलिए बिल्कुल स्वाभाविक था कि जिन दिनो रूस में 
राज्य-क्रान्ति हुई थी, उन दिनों भी और उनसे पहले भी रूस में 
आप-से-आप बहुत सी सोबिएटें बन गई थीं; और फिर आगे 
चलकर इन्हीं सोबिएटों ने क्रान्तिकारी सरकार के हाथ में सब 
राजनीतिक तथा शासन-सस्बन्धी अधिकार सीपे थे। जैसाकि 
संघटन-विधान मे कहा गया है, रूस की सरकार सोबिएटो की 
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ही बनाई हुई है, और उन्हीं के आधार पर बनी है | लेकिन सारे 
देश मे कमकरो ने केवल सोबिएटटें ही नहीं बनाई थीं, बल्कि 
इनके अतिरिक्त शासन-सस्बन्धी कार्यों के लिए ( कायदे-कानून 
बनाने के काम के लिए नहीं ) और भी बहुत तरह की संस्थाये 
बनी थी, जिनसे सोबिएटों की अपेक्षा कहीं ज्यादा जान दिखलाई 
देती थी। यहाँ इन संस्थाओं को भी हमे ध्यान में रखना चाहिए। 
इस सम्बन्ध में हमे एक बात बराबर याद रखनी चाहिए। 
वह यह कि साधारणतः किसी पूजीदारीवाले देश मे शासन 
का जितना क्षेत्र होता है, उसकी अपेक्षा साम्यवादी देश या 
समाज में शासन का क्षेत्र कही अधिक बड़ा और विस्तृत 
होता है । पूजीदारीवाले देशो में सारा शिल्प, उद्योग-धन्धे और 
व्यापार आदि बहुत से काम निज्ञी रूप से कुछ व्यक्तियों के 
हाथ मे होते हैं। यातायात के बहुत से साधन भी उन्हीं के हाथ 
में होते हैं और उनका केवल कुछ अंश सरकार की अधीनता 
में काम करता है। परन्तु साम्यवादी देश या समाज में ये सभी 
बातें सरकार या राज्य के अधीन होती हैं और इसीलिए उनके 
शासन का क्षेत्र हहुत अधिक बिस्तृत होता है। तात्पयं यद्द कि 
पूँजीदारीबाले देशों में जितनी बातें सरकार के हाथ मे होती हैं 
ओर जितने क्षेत्रों में उसे शासन की व्यवस्था करनी पड़ती है, 
उन सबकी तो व्यवस्था साम्यवादी सरकार को करनी द्वी पड़ती 
है, पर उसके साथ-ही-साथ उसे और भी बहुत सी बातों की 
व्यवस्था करनी पड़ती है और इसीलिए उसका शासनन-क्षेत्र 
स्वभावतः बहुत बड़ा होता है । 
सामूहिक व्यवस्था--एक हद तक सोविएट शासन ऊपर से 
ही होता है । अन्यान्य बहुत से देशों की तरह वहाँ भी बहुत सी 
बातों में विभागों के प्रधान अधिकारियों की ही आज्षायें चलती 
हैं। परन्तु जैसा कि समय-समय पर और अनेक देशो ने भी 
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किया है, ये विभाग और उनके प्रधान अधिकारी कमकरों की 
ओर भी कई ऐसी संस्थाओ से सहायता लेते और उनका 
उपयोग करते है जो बहाँ क्रान्ति के पहले से ही चल्ली आ रही 
हैं। वहाँ पहले से सज़दूरों और कमकरों के जो बहुत से सघ या 
ट्रेड-यूनियन और सहकारी सोसाइटियाँ चली आ रही हैं, 
उनसे भी सरकार शासन आदि के बहुत से काम लेती है। 
विशेषतः जब से वहाँ के सरकारी श्रम-विभाग का सारा काम ट्रेड- 
यूनियनों या मजदूरों और कमकरो के संघो को सौंप दिया गया 
है, तब से वे संघ सरकारी यन्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग बन 
गये हैं । परन्तु अन्यान्य सभी देशों से बढ़ कर एक विशेष बात 
वहाँ यह है कि वहाँ के अधिकांश कार्यों के सम्बन्ध में नीचे- 
वाले स्तर ही निर्णय करते है और उन्हीं के हाथों मे उन कामो 
की व्यवस्था भी रहती है। ऊपर से उनके लिए केबल वही 
आश्षायें आती हैं जो उनके लिए मार्गदशेक का काम देती हैं। 
वहाँ अलग-अलग हरएक काम में जितने आदमी लगे रहते हैं, वे 
सब अपनी-अपनी सभायें ओर समितियों बना लेते हैं, और 
अपने अधिकांश सामाजिक कार्यों की सारी व्यवस्था आप ही 
कर लेते हैं । 
उदाहरण के लिए कोई कारखाना ले लीजिए । उस 
कारखाने में जितने आदमी काम करते हैं, वे सब मिल कर 
- एक कमेटी बना देते हैं। उस कारखाने मे काम करनेबालो 
के सामाजिक जीवन से सम्बन्ध रुखनेवाली जितनी बाते होती 
हैं, उन सब की व्यवस्था वही कमेटी करती है । कारखाने के 
सभी कमकरों के लिए एक भोजनालय और एक क्लब होता है, 
और सब लोगो के रहने के लिए मकान होते हैं, और इन सब की 
सारी व्यवस्था उसी कमेटी के हाथ में होती है । 
कारखाने में जो स्त्रियाँ काम करती हैं, उनके बच्चो के लिए 
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इस सम्बन्ध में आगे के लिए योजनाये बनाने मे भी इन संस्थाओं 
से निश्चित रूप से बहुत बड़ी सहायता मिलती है | रूस मे जो 
पहली पंच-वार्षिक योजना बनी थी, उससे पहले सारे रूस के 
कमकरों की इन संस्थाओं में बहुत अधिक वाद-विचाद हुआ था 
ओर उस योजना को सफल करने में भी, और समय-समय पर 
आवश्यकतानुसाए उस में सुधार करने में भी, इन संस्थाओं ने 
कुछ कम सहायता नहीं की थी | 
से संस्थाये मजदूरों के लिए सभी तरह के सामाजिक और 
सांस्कृतिक काम तो करती ही हैं, पर साथ ही ये अदालत का भी 
कुछ काम करती हैं। यदि कोई कार्यकर्ता कोई अपराध करता है 
या कारखाने के नियमों की अवज्ञा करता है तो उसका विचार 
भी पहले इसी संस्था मे होता है और यहीं से उसे दंड भी 
मिलता है | 
इस प्रकार कलेक्टिव या कारखाने की कमेटी लोकल 
चोड का भी काम करती है, स्थानीय अदालत का भी काम करती 
है और क्लब का भी काम करती है। इसके सिवा वह कारखाने 
के सुधार के उपाय भी बतलाती है और अच्छी-अच्छी योजनायें 
भी सुमाती है। तात्पयं यह कि एक छोटे क्षेत्र में वह एक छोटी 
सी सरकार के ही अधिकांश कार्य करती है। इस सम्बन्ध 
में यही कहा जा सकता है कि इस तरह की संस्थाये संसार के 
और किसी देश में नहीं होतीं। - 
इस कलेक्टिव का रूप चाहे जो हो और इसका संघटन चाहे 
जिस प्रकार होता हो, परन्तु फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
आजकल के रूस में यह सबसे अधिक महत्व की, सबसे अधिक 
आवश्यक, और सब से अधिक मनोरंजक संस्था है। यही एक * 
ऐसी संस्था है जो सब में नई जान डालती है और जो प्रजातन्त्र 
के प्रत्येक नागरिक के सभी अच्छे-अच्छे गुणों को एक सूत्र मे 
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बाँधकर उनसे ठीक तरह से काम लेती है, और उनका पूरा-पूरा 
उपयोग करती है। जो साम्यवादी समाज चारो ओर से पूजीदार 
समाजों और देशों से घिरा हुआ हो, उसे अपने यहाँ सब लोगों 
से बहुत ही कठोरतापू्वंक मयादा और नियमों का पालन कराना 
पड़ता है। रूस में यही एक ऐसी संस्था है जो सब लोगो से 
उस मर्यादा और नियमों का ठीक तरह से पान कराती है और 
यह कठोरता किसी को खलने नहीं देती | जिन देशो में रूस की 
तरह बहुत दिनो से गरीबों पर बड़े-बड़े अत्याचार न होते आये 
हो, उनसे इन संस्थाओं की स्थापना और इनके नियमों का 
ठीक-ठीक पात्ञन किसी प्रकार सम्भव ही नही है । लेकिन इस में 
कोई सन्देह नही कि अतिनिधिसत्तात्सक सामाजिक जीवन की 
बिकट स्थायी समस्या की मीमांसा में इन संस्थाओं से बहुत ही 
बहुमूल्य सहायता मिलतो है। 

साम्यवादी दल-परन्तु सोविएट संघटन-विधान में इन 
कलेक्टियों या सामूहिक संस्थाओ का कहीं कोई जिक्र नहीं है। 
ओर न उससे उस साम्यवादी दल का ही कही कोई जिक्र है, 
जिसका इस प्रणाली मे और विशेषतः इस क्रान्ति के काज्त भें 
इतना अधिक महत्व है। 

प्रायः व्यंग्य और उपहासपूर्वक कहा जाता है कि और सब 
प्रकार के दलों से और साम्यवादी दल मे सब से बड़ा अन्तर 
यही है कि इस दल में सम्मिलित होना तो बहुत कठिन 
होता है और इससे अलग होता बहुत द्वी सहज होता 
है। परन्तु वास्तव में अन्यान्य राजनीतिक ढलो से इस दल में 
इसके सिवा और भी कई बड़े अन्तर हैं। ऐतिहासिक दृष्टि 
* से यह साम्यवादी दल उसी पुराने रूसी साम्यवादी प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक दुज् का बहुमत-वाला या बोल्शेविक अंग है, जो सन्‌ 
१६०३ में सिद्धान्त-सम्बन्धी कुछ मत-भेदों के कारण विभक्त हो 
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गया था। परन्तु सन्‌ १६१७ की प्रीष्म ऋतु में रूस की पहली 
राज्य-क्रान्ति के बाद और दूसरी राज्य-क्रान्ति से पहले इस दल 
ने उन सब शक्तियों का नेतृत्व ग्रहण करना निश्चित किया था 
जो अस्थायी सरकार का विरोध करती थी। इस दक्ष ने उस 
समय सब जगह यही पुकार मचाई थी कि सारी शक्ति सोबिएटो 
या पंचायतो के हाथ में रहनी चाहिए, अर्थाव्‌ सारा अधिकार 
मजदूरों की संधश्याओ और संघटनों को मिलना चाहिए; और 
तभी से यह दल वास्तव मे मजदूरों और कमकरों के 
अधिनायकत्व का साधन बना है । 

यहाँ हमे इस बात का विचार करने की कोई आवश्यकता 
नहीं है कि जिस समय देश मे* राज्य-क्रान्ति हो रही थी, उस 
समय यह दल अपने आपको उस अधिनायकत्व का साधनः 
समभता था या नहीं, परन्तु यह बात बहुत ही स्पष्ट है-कि, 
थोड़े ही दिनों में सब लोगों क” समझ में बहुत अच्छी 
तरह यह आ गया था कि जबतक कोई मजबूत, व्यवस्थित 
ओर समभदार दल नेतृत्व न अ्रहण करेगा, तबतक क्रान्ति 
ठीक तरह से न हो सकेगी, और इस के बदले में सारे 
देश मे अव्यवस्था फैल जायगी तथा भीषण गृह-युद्ध छिड़ 
जायगा। ल्षेनिन के नेतृत्व में बोलशेबिको न ही यह दल 
बनाया था । 

रूस के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो संस्थायें; 
कानून बनाने और शासन करने का काम करती हैं, वे वही हैं. 
जिनका ऊपर वर्णन किया गया है। परन्तु कानून बनाने और 
शासन करने के सम्बन्ध में जो नीति है, वह साम्यवादी दल 
ही स्थिर करता है । इसका मतलब यही है कि दथीति के 
सम्बन्ध में वास्तव मे जो महत्वपूर्ण बाद-विवाद होते हैं, वे 
३ 


झ्३ संसार की राजनीतिक अणालियाँ 


सोविएटो की कांग्रेस में नहीं होते, वल्कि संसय-समय पर होने- 
वाली साम्यवादी दल की कांग्रेसों मे होते हैं। 

संघटन-विधान मे चाहे जो कुछ कहद्दा गया हो, लेकिन असल में 
सारा अधिकार साम्यवादी दल की कांग्रेस के ही हाथ में है।और एक 
कांग्रेस हो जाने के बाद जबतक दूसरी कांग्रेस नहीं होती, तबतक 
सारा कास इस दल्ल की कार्यकारिणी समिति करती है, जिसका 
मन्‍त्री स्टाल्िन है । 

साम्यवादी दल ने जो सारा अधिकार अपने हाथ मे कर 
रक्‍्खा है, उसका कारण यही है कि जितने महत्व के पद हैं, 
वे सब इस दल के सदस्यो के ही द्ाथ मे रहते है, अथवा कम-से- 
कम ऐसे लोगो के हाथ में रहते हैं जो साम्यवादी सिद्धान्तो,को 
पूरी तरह से मानते हैं। इसके सिवा स्थानीय सोविएटो तथा 
महत्वपूर कलेक्टिवों से भी इस दल के इतने काफी आदी रहते 
हैं कि वे सोविएटे और कलेंक्टिव इस दल के सिद्धान्तो और 
निश्चयों के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते । 

हमारे कहने का यह सतलब नहीं है कि सारे रूस में काम करने 
वाले अधिकारियों के जितने पद हैं. उन सब पर इस दल के सदस्य 
ही है। वास्तव मे इस दल की सदस्यता के नियम ही कुछ इतते 
कठोर हैं कि सब लोग सहज में इसके सदस्य नही हो सकते । इस 
समय भी सारे देश से इस दल के शायद पशच्चीस लाख से अधिक 
सदस्य न होंगे; और इस दल के नेताओं की निश्चित नीति के कारण 
यह संख्या भी प्राय. घटती-बढ़ती रहती है । इसके सिचा देश में 
और भी ऐसे लाखों करोड़ो आदमी है जो इस दल की नीति पर 
तो पूरा-पूरा विश्वास रखते हैं, परंतु फिर भी जो किसी-न-किसी 
कारण से इस दल में सम्मिलित नहीं होते, अथवा नहीं हो सकते। 
लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि सारे देश मे जितने बड़े-बड़े 
सरकारी कर्मचारी हैं, वे सब इस दल के सदस्य ही हैं। और 
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सोबिएटों में भी वही सोविएट या पंचायत अधिक महत्व की 
समझी जाती है जिसमें इस दल के सदस्य ही अधिक होते हैं । 

जिस ढंग से इस दल ने सब जगह अपना प्रशुत्व स्थापित 
कर रक्खा है, वह ढंग भी बिल्कुल सीधा-सादा कहा जाता है, 
ओर वह ढंग बतलाया भी बहुत सहज में जा सकता है । लेकिन 
इसका यह मतलब नहीं समझना चाहिए कि इस ढंग से काम 
लेना सी उतना ही सहज है. । इस में सब से बड़ी आवश्यकता 
इस बात की होती है कि दल के जितने सदस्य हों, वे बहुत द्वी 
व्यवस्थित और मर्यादित रूप से सब काम करे, दल की सभी 
आशज्ञाओं का पूरी तरह से पालन करें, और दल के निश्चयो 
तथा सिद्धान्तों पर पूरी-पूरी निष्ठा और श्रद्धा रक्खें, और उनमें 
यथेष्ट कार्य-कशलता, बुद्धि और योग्यता हो । दल के सदस्यों मे 
इन सब गुणों की इसलिए और भी अधिक आवश्यकता होती है 
कि रूस आजकल आर्थिक दृष्टि से दिन-पर-दिन बहुत अधिक 
विकसित होता जा रहा है । देश ज्यों-ज्यों इस उन्नति की ओर 
अग्मसर होता जाता है, त्या-त्या यह बात और भी अधिक स्पष्ट 
रूप से सिद्ध होती जाती हैं कि केबल पुराने ढंग के आदर 
विचारों से ही कोई काम नहीं हो सकता | 

यदि कोई व्यक्ति पुराने आदशे सिद्धांत तो पूरी तरह से मानता 
हो, परंतु उसमें योग्यता, बुद्धिमचा और कार्य-कुशल्ता न हो तो इस 
प्रणात्री में उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता । साम्यवादी दल के 
सिद्धांतो पर आस्था रखना तो आवश्यक है ही, लेकिन किसी ऊँचे 
पद पर पहुँचने के लिए साम्यवादियों को और भी अनेक प्रकार की 
परीक्षाओं में उत्तीें होना पड़ता है। इसके विपरीत यदि उसमें 
सथ शुख तो हैं।, परंतु साम्यवादी सिद्धांते! पर उसका पूरा-पूरा 
विश्वास न हो, तो वह व्यक्ति रूस की चतेमान शासन-अ्रणात्री 
के लिए किसी काम का नहीं है । 


३६ संसार को राजनीतिक प्रणालियाँ 


इसीलिए साम्यवादी दल मे सिफ ऐसे ही चुने हुए लोग रह 
सकते है जो हर तरह से सोग्य होने के अतिरिक्त दल के सिद्धांतों 
पर पूरा-पूरा विश्वास रखते हैं। और उन सिद्धान्तां के लिए 
अपना स्ेस्व तक त्यागने के लिए तैयार रहते हे । और इस 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए कठोर-से-कठोर उपाये तक का 
अवलस्बन किया जाता है । 

राज्य-क्रांति से पहले लोग केरल बाह्य परिस्थितियों से ही 
विवश होकर इस दल की मर्यादा और नियमों का पालन 
करते थे। उस समय उन्हे भय रहता था कि यदि हम मर्यादा 
भंग करेंगे तो या तो हमे देश-निकाला ही मिलेगा और या 
हमसे अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ेगा । जो दल सरकार की 
तरफ से गैर-कानूनी ठहरा दिया गया हो, उसमे कभी कमजोर 
ओर निकम्मे आदमी नहीं शामिल हो सकते। अगर कभी 
किसी तरह ऐसे कुछ आदमी उसमें पहुँच भी जाते हैं तो या वो 
वे जल्दी ही काम के आदमी बन जाते हैं और या दल मे से 
निकाल बाहर कर दिये जाते हैं । लेकिन राज्य-क्रांति के बाद से अब 
वहाँ बिल्कुज्ञ ही नये प्रकार की मर्यादा और नये प्रकार के नियम 
बने हैं । ये नियम स्वयं भी बहुत कठोर हैं और इनका पालन भी 
बहुत द्वी कठोरतापूबेक किया और कराया जाता है । 

पहली बात तो यह है कि साम्यबादी दल के सद॒स्यो की सूची 
पर सदा पूरा ध्यान रक्खा जाता है, और समय-समय पर उस में 
काट-छाँट होती रहती है । यह काट-छॉट इसी उद्देश्य से की 
जाती है कि जिसमें शिल्प और उद्योग-धन्धों में काम करनेवाले 
मजदूरों और कसकरो का अनुपात इस सूची सें सदा बढ़ा रहे, 
जिसमें दल फा मजदूरों और कमकरोंवाला स्वरूप नष्ट न होने 
पावे । और तरह के काम करनेवालो के लिए तो नहीं, लेकिन 


(६ 


चदोग-धन्धों मे काम करनेवाले लोगो के लिए इस दल में 
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सम्मिलित होना अपेक्षाकृत कुछ सहज होता है। 

लेकिन समय पर दल की सूची से जो काट-छॉट होती रहती 
है, उसमे भिन्न-भिन्न वर्गों के शिल्पियो, कारीगरों और कमकरों 
के बहुत से नाम एकदस से बढ़ा दिये जाते हैं। 

दूसरी बात यह है कि साधारणत. जबतक बहुत सो बातो 
में किसी की पूरी-पूरी परख नहीं कर ली जाती, तबतक उसे 
दल मे सम्मिलित नहीं किया जाता | इस परख के बाद 
भी पहले वह कुछ दिनो तक इसलिए उम्मीदवारी में रक्खा 
जाता है जिसमें उसकी योग्यताओ और गुणो की और 
भी पूरी तरह से जॉच हो जाय । ये सब उपाय इसी आशा 
से किये जाते हैं कि दल का काम सँमालने के लिए जो नये 
सदस्य आवे, वे चरित्र, योग्यता और चुद्धिमत्ता आदि सभी बातों 
के विचार से पूर्ण-रूप से उपयुक्त हो। 

तीसरी बात यह है कि जो लोग दत्त के सदस्य हो जाते हैं, 
उन्हे अपने दल्त और देश को व्यक्तिगद रूप से बहुत अधिक 
सेवा भी करनी पड़ती है, ओर अपना व्यक्तिगत आचरण भी 
चहुत उच्च रखना पड़ता है । उनसे यह भी आशा की जाती है 
किवे या तो. स्वयं अपनी द्वी इच्छा से और या दत्ञ की आज्ञा से 
स्वेच्छापूषंक अपने ऊपर बहुत तरह के काम लेंगे । उनसे 
यह भी आंशा की जाती है कि वे अपने व्यक्तिगत सुख 
ओर मनोविनोद आदि से इस दृष्टि से बहुत कुछ कमी करेगे 
जिस में उनकी सार्वजनिक सेवाओ मे अधिक विध्त न पड़ने 
पावे; और वे साम्यवादी सिद्धान्तों के अनुसार अपना 
आचरण ओर अपने कार्य इतने उच्च तल्न पर रकखें कि 
समाज के और लोगों के ज्िण वे आदशे हो। यहाँ हमे इस 
बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि रूस में सदाचार 
पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता | वहाँ आचरण अच्छा 


श्प संसार की राजनीतिक प्रणालियाँ 


रखने का मतलब यही है कि मनुष्य कभी अपने काम मे सुस्ती न 
करे और सदा समाज को उन्नत, सुखी और सम्पन्न बनानेवाले 
अधिक-से-अधिक काम किया करे । पहले कुछ दिनों तक यह भी 
नियम था कि उसे औरो की अपेक्षा कुछ कम वेतन लेना पड़ता 
था, और यह नियम था कि साम्यवादी दल के सदस्य को किसी 
अवस्था में इतने से अधिक वेतन नदिया जाय। लेकिन कई 
कारणों से वह चल नहीं सकतां था, इसलिए यह नियम 
कुछ शिथिल कर दिया गया । पर फिर भी इसका मूल सिद्धान्त 
अभी तक नष्ट नहीं होने पाया है। .. 

यहाँ तक तो उस बड़े दल की बात हुई जो देश-व्यापी है और 
जिसकी कांग्रेसों मे सारे देश के अश्नों का पिचार और निर्णय 
होता है । इसके सिवा बहाँ साम्यवादियों की एक प्रकार की छोटी 
समायें भी ह्वोती हैं जिन्हें कोमसोमोल' कहते हैं । इन संस्थाओं के 
प्रायः पचास लाख सदस्य हैं जिनकी अवस्था १६ से २४ ब्ष तक 
होती है। और जो नवयुवक स्कूलों में पढ़ने वाले बालकों के लिए 
मार्ग-द्शक का काम देते हैं, उन्हे 'पायनियर” कहते हैं । इन दोनो 
संस्थाओं की सदस्यता के सम्बंध में भी बहुत कुछ उन्हीं नियमों 
ओर सिद्धान्तो का पालन किया जाता है जिनका साम्यवादी दल 
की सदस्यता के लिए पालन होता है। जो नवयुवक 'कोमसोमोल” 
के सदस्य होना चाहते हैं या 'पायोनियर” बनना चाहते हैं, उन्हे 
पहले कुछ दिनो तक उम्मीदवारी करनी पड़ती है और उस समय 
कई तरह से उनकी जाँच भी होती है । 

अन्य देशों में जिस प्रकार स्काउंटो की संस्था होती है, बहुत 
कुछ उसी प्रकार की यह पायनियर वाली संस्था भी है; पर वहुत 
सी बातो में यद्ट स्काउटोवाली संस्था से बहुत छुछ आगे बढ़ी 
हुई है। इन पायनियरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है 
कि ये राज्य के सामाजिक ढाँचे का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। 


सोचिएट रूस को राजनीतिक प्रणाली ३६ 


अन्य देशों के स्काउटों को यों ही सिखज्ञा दिया जाता 
है 'रोज एक अच्छा काम करना चाहिए |! पर कोई स्काउट 
रोन् एक अच्छा काम नहीं करता । हाँ, जब कभी किसी 
स्काउट से कोई अच्छा कास हो गया, तव हो गया। परंतु 
पायनियरों के लिए यह नितांत आवश्यक और अनिवाये 
है कि वे नियमित रूप से नित्य एक अच्छा काम करें ही। और 
हरएक पायनियर को नित्य सामाजिक सेवा का एक-न-एक 
अच्छा और बड़ा काम अवश्य ही करना पड़ता है। कोमसोमोल 
में केवल्न नवयुवक हो सदस्य रहते हैं और ऋोतिकारी देश में 
सवयुवको से बहुत बड़ी-बड़ी आशाये का जाती हैं; ओर इसी- 
लिए शासन के क्षेत्र में इससे इतनी अधिक सद्दायता मिलती है. 
जितनी यूरोप के और किसी देश में इस तरह की संस्थाओं से 
कभी सिल ही नहीं सकती । वहुत से उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर 
प्राय: कोमसोमोल ही काम करते हुए दिखाई देते हैं 

इस दल को उसके सिद्धान्तों के अनुसार चलाने का काम 
नेताओं के हाथ से रहता दें। इस दल की कांग्रेंसों मे जो निश्चय 
दोते हैं, उनका ठीक-ठीक आशय लोगों को वतलाना और उन्हें 
उन सिद्धांतों के अनुसार चलाना नेताओं का ही काम है । वास्तव 
में लेनिन ने ही आरस्म में सन १६२३ तक इस दल की सारी नीति 
पूरी तरह से स्थिर कर दी थी। उसके बाद यद्यपि नेताओं में 
सिद्धांतों के सम्बन्ध से चहुत कुछ बरद-विवाद होता रहा है, परंतु 
सीति स्थिर करने का काम अधिकतर स्टालिन के ही हाथ में रहा 
हैं । परंतु देश सें लनिन के प्रति लोगों का जो आदर था और 
स्‍्टालिन के प्रति जो आदर है. उत्का कारण यह नहीं है कि थे 
ऊँचे-ऊचे राजकीय पढ़ों पर रहते आये हैं या उन्हेने बड़े-बढे 
अधिकार अपसे हाथ में ले रक्खे थे | लेनिन जनता के कमिशरो 
की कौन्सिल का सभापति था और स्टालिन दल का मंत्री है । परंतु 


ँ 


थ्र्व 


रा 
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कंवल इन पदों पर पहुँच जाने से ही कोई नेता नहीं हो जाता । 
नेतृत्व तो दल की कॉमग्रेसो में विजयी होने से प्राप्त होता है। ट्रास्की ' 
के समय स्टालिन को ऋई बरसों तक उसके अनुधायियों के साथ 
काफी लड़ना-झगड़ना पड़ा था, और तब स्टालिन को नेद्त्व प्राप्त 
हुआ था । इन लड्डाई-मगढ़ों का अन्त सन्‌ १६२७ में उस समय 
हुआ था, जब ट्रास्की देश से निकाल दिया गया था । तब से अब- 
तक रूस मे नेताओं का इस तरह का कोई बड़ा झगड़ा नहीं 
हुआ है । अब तो यही होता है कि जो लोग दल की नीति से 
सहमत नहीं होते, वे चुपचाप दल से अलग कर दिये जाते हैं | 
इस दल में असन्तुष्ट और विरोधी वर्गो' के लिए कोई स्थान 
नहीं है । दल के अन्दर किसी तरह की गुटबंदी करना बहुत बड़ा 
अपराध सममा जाता है । इसलिए ऊपर से देखनेवालो के मन 
में स्वभावतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह दल कहाँ तक प्रति- 
निधिसत्तात्मक सिद्धान्तो के अनुमार चलता है और इसके सदस्यों 
को इसकी नीति स्थिर करने का कहाँ तक अधिकार है । यह ठीक 
है कि इस प्रश्न का पूरा और संतोपजनक उत्तर वही दे सकता 
है, जिसने बहुत दिनो तक इस दल में रह कर इसकी सेवा 
की हो। परंतु यह स्पष्ट है कि ट्रास्कीवाले झगड़े के सम्बन्ध में 
सारे रूस से बहुत बड़ा वाद-विवाद छिड़ गया था, और समाश्रों 
में भी तथा समाचारपत्रों में भी कुछ दिनो तक उसकी खूब चर्चा 
होती थी । इस झगड़े का निणंय होने में भी बहुत दिन लग गये 
थे। इन सब बातों का यही मतलब निकलता है कि दल यही 


१, ट्रास्की एक प्रसिद्ध रूसी राजनीतिज्ञ है जो क्रान्तिकारी होने 
के कारण कई बार गिरफ्तार और निरवांसित हो चुका है। सन्‌ १६१७ 
चाली क्लान्ति के वाद चह रूस में विभाग मनन्‍्त्री था। आज-कल यह फिर 


निर्वासित है। 
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चाहता है कि हमारा जो निश्चय हो, उसे सत्र लोग पूरी तरह से 
माने । यूरोप के अन्यान्य उदार देशों मे यही कहा जाता है कि 
अल्प-संख्यका के लिए भी क्षेत्र मे कुछ स्थान होना चाहिए। परंतु 
रूसवाले अल्प-संख्यकों का होना किसी तरह पसंद नहीं करते ! 
फिर भी यह मानता ही पड़ता है कि रूस की अन्यान्य संस्थाओं की 
तरह साम्यवादी दल में भी बहुत सी बातो में लोगां को स्थानिक 
र व्यक्तिगत रूप से ऐसे विपयें से अपना स्वतन्त्र सत रखने 
का अधिकार होता है, जो प्रजातंत्री संघ की रक्मा और कल्याण 
के लिए विशेष आवश्यक नद्दी समझे जाते। मतलब यह कि 
बहुत सी बातो से वहाँ लोगों को अपना स्वतंत्र मत रखने का भी 
अधिकार होता है और विरुद्ध पक्ष.कां उस प्रकार दमन या नाश 
नहीं होता, जिस प्रकार जसनी या इटली में होता है । इस सम्बन्ध 
में एक बात यह भी ध्यान रखने की है कि जो लोग विरोधी होने 
के कारण दश से निर्वासित कर दिये जाते हैं, वे भी चाहे 
स्टज्षिन ओर उसके मित्रों के सम्बन्ध मे जो कुछ कहा करें, परंतु 
पफिर भी वे स्वयं साम्यवादी दत्न या उसके सिद्धान्तों के विरुद्ध 
कभी कोई आक्षेप नहीं करते । अर्थात्‌ वहाँ जे मंगड़े होते हैं, 
थे व्यक्तिगत होते हैं, दल् या उसके सिद्धान्तों के सम्बन्ध सें 
नहीं होते । 
कुछ लोग स्ाम्यवादी दल की तुलना फेसिस्ट और नाजी दलो 
के साथ करते हैं, और कुछ लोग उसे इंसाइयो के जेसुइट सम्प्रदाय 
के समान बतलाते हैं| परन्तु ये दोनो ही तुलनाये ठीक नहीं है । 
'यह ठीक है कि साम्यवादो लोग इस बात में फेैसिस्टो और नाजियो 
के समान हैं कि वें अपने सदस्यो से दल की व्यक्तिगत रूप से 
सेवा कराते हैं और समाज के सभी अंगों का अपने ही सिद्धान्त 
और नीति के अनुसार चलाना चाहते हैं। कम-से-कम एक और 
चात में फैसिस्ट-सी नाजियों की अपेक्षा साम्यव(दियों से अधिक 
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मिलते हुए हैं । नाजी लोग अपने दल मे चुने हुए लोगों की अपेक्षा 
कुछ और लोगो को भी ले लेते हैं; परन्तु साम्यवादी और फैसिस्ट 
बहुत ही सोच-समझ कर और सिफे खास-खास चुने हुए आदमियो 
को ही अपने दल मे छेते हैं । नाजी नेता प्रायः जोशीले व्याख्यान 
देकर लोगों को उत्तेजित करने का प्रयत्न करते रहते हैं, परन्तु 
साम्यवादी और फैसिस्ट लोगो को अपने सिद्धान्त अच्छी तरह 
सममा कर उन्हें अपने साथ मिलाने का प्रयत्न करते हैं । इस 
प्रकार दोनो का प्रचार का ढंग बहुत कुछ समान है । 

साम्यवादी और फैसिस्टो में यद्द तो एक बहुत बड़ा और स्पष्ट 
अन्तर है ही कि साम्यवादियों लोग साम्यवाद के सिद्धान्त मानते 
» और फेसिस्ट उन सिद्धान्तों को बिल्कुल नहीं मानते; लेकिन 
इसके सिवा साम्यवादी की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि थे 
सिफ बहुत ही चुने हुए लोगो को अपने दल का सदस्य बनाते है 
और जो व्यक्ति बहुत दिनों से खूब समम-बूमकर उनके सिद्धान्तो 
को सानता आता है, केवल उसी को अपने दल में मिलाते हैं । 
यह बात नाजियो में तो बिल्कुल है ही नहीं, पर फेसिस्टों मे भी 
बहुत कम है। 

जेसुइटों के साथ साम्यवादियों की जो तुलना की जाती है, 
उसके सम्बन्ध में इतना द्वी कह देना पर्याप्त है कि साम्यवादियो 
का कोई संसार-त्यागी सम्प्रदाय 'नही है । साम्यवादी दल के 
सदस्यों को समाज के दूसरे नवयुवकों से अलग रखकर विशेष 
प्रकार की कोई शिक्षा नही दी जाती । साधारण बालकों और 
युवकों को जिस प्रकार की शिक्षा मिलती है, उसी प्रकार की शिक्षा 
साम्यवादियों को भी मिलती है। इसके अलावा साम्यवादी लोग 
न तो जेसुइटो की तरह, त्रह्मचारी ही रहते हैं और न किसी विशेष 
प्रकार के आचार-विचार का पालन करते हैं। 

साम्यवादी दल कोई याजकों और धर्म-पुरोहितों का दल 
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नहीं है । इस दल के कुछ निश्चित सिद्धान्त हैं और जो कोई 
वे सिद्धान्त पूरी तरह से मानता है, वद्दी इसमें सम्मिलित हो 
सकता है । उन सिद्धान्तों का केबल उपदेश देनेवालों के लिए 
इस दल में कोई स्थान नहीं है । 

सोचिएट शासन के दो शग--सोविएट शासन मे एक ओर तो 
पूरा-पूरा प्रकाश और ज्ञान दिखलाई देता है और दूसरी ओर 
उसके बिल्कुल विपरीत घोर अन्धकार और अज्ञान नजर आता 
है। जो लोग रूसी राजनीति का अध्ययन करते है, वे इन 
दोनों बिरोधी बातों को एक साथ देखकर चक्कर में पड़ जाते हैं । 
सोविएट रूस में एक ओर तो यह नियम है कि बालकों से कल- 
कारखानो में किसी तरह का काम न लिया जाय | और दूसरी 
ओर सोविएट शासन क॑ विरोधी उन कृषकों पर, जो पुराने ढंग 
से निजी रूप से खेती-बारी करते और कुलकी कहलाते है, अनेक 
प्रकार के अत्याचार होते हैं। साधारण अपराधियो को तो वहाँ 
हर तरह से सुधारने और अच्छा नागरिक बनाने का ग्रयत्नकिया 
जाता है; परन्तु जो लोग इस क्रान्ति के विरुद्ध आन्दोलन करते 
करत हैं या जिन पर राज्य के किसी प्रकार के विरोध का सन्देह 
होता है, उनके साथ जेलखानो में बहुत ही कठोर व्यवहार होता 
-है। इस प्रकार एक ओर तो सोविएट शासन बहुत अधिक उदारता 
से काम लेता है और दूसरी ओर बहुत कठोरता ओर संकीणता 
से; यही विरोध लोगों की सम्झ में जल्दी नहीं आता । 
इसलिए यहाँ इस प्रकार की कुछ बातों का स्पष्टीकरण कर देना 
आवश्यक जान पड़ता है | 

सोबिएट रूस एक ऐसा देश है जिसके दो रुख हैं । इसका 

एक रुख तो वह है जो साम्यवादी समाज का है | यह समाज 
चारो ओर पूँ जीदारो से घिरा हुआ है और उन्हीं के बीच में-- 
बत्तीस दाँतो मे जीभ की तरह--रहकर उसे इस बात का निरन्तर 
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प्रयस्त करना पड़ता है कि किसी प्रकार हमारा अस्तित्व नष्ट न 
होने पावे | यह समाज पूरी तरह से तो माक्स के सिद्धान्तों के 
अनुसार नही चलता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ उसी के दिखलाये 
हुए सार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है। अबतक इस समाज ने 
जो काम किये हैं, उनफी यह हर प्रकार के आक्रमणो और आधघातों 
से रक्षा करने का सदा प्रयत्न करता रहता है । इसके दिरुद्ध 
इसका जो दूसरा रुख है, उसमे एक ऐसा देश हैं. जिसमें बहुत 
दिनो से साम्यबाद के सम्बन्ध मे अनेक प्रकार के प्रयोग होते 
आये हैं। इन प्रयोगों में कुछ तो सफल हुए हैं और कुछ विफल । 
'परन्तु ये सब प्रयोग आयः ऐसे ही सिद्धान्तों और विचारों के 
आधार पर हुये हैं, जिनका माक्स के साथ प्रायः नही के समान 
सम्बन्ध रहा है। इसका कारण यही है कि माक्‍्स के लेखों 
आदि में कहीं साफ तरह से यह नहीं बतलाया गया है कि 
साम्यवादी राज्य में जनता का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए । 
बर्तेमान रूस का संघटन पहले रुख से सम्बन्ध रखता है, और 
“उसके सब काम सोदिएटों या पंचायतों के आधार पर होते हैं । 
“इसीलिए अधिकारियों कोसारे देश मे उसो कलेक्टिववाली संस्था 
का खूब जोरों से पचार करना पड़ता है, क्योंकि वे लोग चाहते 
हैं कि किसानो का कोई ऐसा वर्ग न रह जाय जो इस कलेक्टिव- 
चाली संस्थाओं के सिद्धान्त न मानता हो | उन्हे डर है कि यदि 
देश में इस तरह के थोड़े बहुत किसान रह जायेंगे जो व्यक्तिगत 
और निजी रूप से खेती-बारी करते रहेंगे और सामूहिक सिद्धान्तों 
के चिरोधी होंगे, तो वे आगे चल्लकर किसी समय एक और नई 
'क्रान्ति खड़ी कर देंगे जिसके फल-स्वरूप रूस की भी बहुत कुछ 
'आज-कल के फ्रान्स की सी ही अवम्था हो जायगी | इसीलिए 
उन्हे उन बाहरी शत्रुओं का भी दमन करना पढ़ता है जो सोविएट 
शासन का नाश करना चाहते हैं और देश मे रहनेवाले देश-द्रोहियों 


सोविएुट रूस की राजनीतिक प्रणाली 2 


को भी दवाना पड़ता है। रूस की लाल सेना भी और राजकीय 
राजनीतिक विभाग भी इसी प्रकार के दमन औरशाप्तन के लिये 
हैं। और इसी के अनुसार सोबिएट सरकार को अपनी वह पर- 
राष्ट्रीय नीति भी स्थिर करनी पड़ी है जिसका माक्स के सिद्धान्त 
के साथ बहुत ही कम मेल है। और इसका मुख्य कारण यही है 
कि भाक्स के दर्शन में कहीं यह नहीं बतलाया गया है कि पूं जी- 
दारीबाले संसार मे साम्यवादी सरकार का आचरण और 
व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए। 

माक्से ने अपने सिद्धान्त बहुत कुछ यही मान कर स्थिर 
किये हैं कि सारे संसार में साम्राज्यवादी पूँजीदारी की प्रथा पूरी 
तरह से नष्ट हो जायगी और हर जगह साम्यवाद का ही राज्य 
दिखाई देगा | उस में यह तो नहीं कद्दा गया है कि सारे संसार 
में सभी देशो में एक साथ हो साम्यबाद स्थापित हो जायगा; 
लेकिन फिर भी यह जरूर समभा गया है कि थोड़े ही समय के 
अन्दर सब देश साम्यवादी हो जायंगे। अक्तूबर १६९७ में रूस 
मे जो राज्य-क्रान्ति हुई थी, उसके बाद कुछ दिनों तक रूस के 
ऋान्तिकारी नेता यही समभते थे कि यह भविष्यद्वाणी शीघ्र ही 
पूरी होगी और रूस की देखा-देखी संसार के और सब देशो में 
या कम-से-कम यूरोप के सभी देशों में साम्यवादी राज्यों की 
स्थापना हो जायगी । उसी समय के लगभग जमेनी मे भी एक 
राजनीतिक क्रान्ति हुई थी और यह सममा जाता था कि वहाँ 
भी शीघ्र ही साम्यवाद के सिद्धान्तो का बोल-बाला होगा। 

बवेरिया और हंगरो मे तो साम्यवादी सरकारे स्थापित भी 
हो गई थीं। यहाँ तक कि ग्रेट त्रिटेन मे भी कारखानो के मजदूरों 
और युद्ध से लौटे हुए सिपाहियो ने कुछ समय के लिए एक ऐसी 
स्थिति उत्पन्न कर दी थी जिसने बहों के अधिकारियों और 
शासको को बहुत कुछ चिन्तित कर दिया था। इन सब बातो से 
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रूसी यही समझते थे कि अब बहुत जहदी सारे संसार में 
साम्पवादी क्रान्ति होना चाहती है। वे यह भी सममभते थे की 
बिता आस-पास के देशों के साम्यवादी हुए हमारा काम्र किसी 
तरह चल ही नहीं सकेगा । आस-पास के देश साम्यवादी हो कर 
जब हमारी सहायता करेंगे, तभी हमारी क्रान्ति भी सफल दो 
सकेगी। उन्हे यह आशा ही नहीं थी कि अ-साम्यवादी देशो से 
पिरे रह कर हम अपनी क्रान्ति की रक्ता कर सकेगे। 

इसीलिए कई बहुत बढ़ी-बड़ी सभायें करके यह 
निश्चय किया था कि दूसरे पजीदार देशों की प्रजा को भी इसी 
त्तरह की साम्यवादी क्रान्ति करने के लिए उत्साहित करना 
चाहिए और इसके लिए हर तरह से उनकी. सहायता करनी 
चाहिए । परन्तु ज्यों-ज्यों समय बोतता गया, त्यो-्त्यों उन्हें यह 
मालूम होता गया कि संसारव्यापी साम्यवादी क्रान्ति अभी बहुत 
दूर है, और अभी कोई देश रूस के आदश पर चलने के लिए 
तैयार नही है । इसी बीच में रूस में कुछ गृह-युद्ध भी छिढ़ गया 
था, और कई विदेशी सेलापतियों मे उस पर सेनिक आक्रमण 
भी कर दिया था | 

जब रूस ने इन दोनो ही विपत्तियों से छुटकारा पाया, तब 
उसके सामने यह प्रशत आया कि अब हम दूसरे देशो में भी 
ऋान्ति करने का प्रयत्न करे या पूजीदार संसार के साथ किसी 
तरह का समभोता कर लें । टास्की का मत था कि हमें अपने 
पूर्व निश्चय के अनुसार सारे संसार के देशों में क्रान्ति करने 
का प्रयत्न करना घाहिए; और स्टालिन कहता था कि हमें 
अन्यान्य देशों के साथ सममौता करके और अपने देश की 
अवस्था सुधार कर सारे संसार के सामने साम्यवादी राज्य का 
एक अच्छा आदशे उपस्थित करना चाहिए, जिसे देख कर और 
देश आप-से-आप हमारा अनुकरण करना चाहेगे । 
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यदि टास्की की नीति मान ली जाती तो सम्भबतः रूस को 
सारे संसार के साथ अकेले द्वी लड़ना पड़ता और उस लड़ाई 
में शायद रूस का नाश ह्वी हो जाता । द्ास्की और स्टालिन 
में नीति के सम्बन्ध में जो यह झगड़ा हुआ था, इसने बहुत उम्र 
रूप धारण किया था; परन्तु इसमे अन्त में स्टाल्िन की ही 
विजय हुई और दट्ास्क्री को देश छोड़ कर भागना पड़ा । बस उसी 
समय से रूस के उस दल की पूरी हार हो गई जो सारे संसार 
में साम्यवादी क्रान्ति करना चाहता था । तब से जब जैसा भोका 
आता था, तब रूस अपनी वैसी ही पर-राष्ट्रीय नीति स्थिर करता 
था । इसमें उसका मुख्य उद्देश्य यही होता था कि हमारे साम्यवादी 
सिद्धान्तो की किसी प्रकार हत्या न होने पावे, और जहाँ तक हो 
सके, दूसरे देशों के साथ कोई नया मंगड़ा भी न खड़ा होने 
'पावे । 
जिन देशों के सम्बन्ध सें रूसी सरकार अच्छी तरह यह 
जानती है कि ये हमारे विनाश से ही प्रसन्न होंगे, उनके साथ भी 
चह अपनी ओर से रूसी क्रान्तिकारी कोई वैर नही करती। और 
जिस राष्टसंघ की किसी समय बहुत अधिक निन्दा करते थे, 
उसके कामो और अधिवेशनों मे भी अब वे सहर्ष सम्मिलित होते 
हैं। जिन देशों के सम्बन्ध मे वे यह सममभते हैं कि ये हमारा आर्थिक 
कार्य-क्रम आगे चल कर मान सकते हैं, उनके साथ वे विशेष 
मित्रता का व्यवद्ार रखते है और उन्हे अनेक प्रकार से साम्यवाद 
की ओर प्रवृत्त होने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहते है। वे 
उन्हें यह बतलाते रहते हैं. कि बिना बीचवाली सीढ़ियो पर पैर 
रक्‍्खे भी यदि कोई देश चाद्दे तो वह सास्यवाद के शिखर पर पहुँच 
सकता है । इसके लिए उन बीचवाली अवस्थाओं को पार करने 
की आवश्यकता नहीं है जिन अवस्थाओ मे अनेक पाश्चात्य 
देश पड़े हुए है। 
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अब इसका वह दूसरा रुख लीज़िए जिसमें सोविएट शासन- 
काल के वे सब सामाजिक प्रयोग आते हैं जो अबतक हुए हैं। 
हमारे पास यहाँ इतना स्थान नही है कि उन सब का पूरा-पूरा 
विवेचन किया जाय | हम केवल यही बतलाना चाहते हैं कि इस 
बात में प्रायः सभी जल्ोग सहमत हैं कि स्लियो, बच्चों, शिक्षा, 
संस्कृति तथा जीवन की इसी प्रकार की और बातों के सम्बन्ध मे 
क्रांति के बाद से जितने क्रानून और संस्थाये बनी हैं, थे सब बहुत 
ही प्रशंसनीय हैं; या कम-से-कम जिन बिचारो से प्रेरित हो कर 
वे क्वानून और संस्थाये बनाई गई हैं, उनके उत्तम होने में किसीः 
प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता | 
: एक दूसरी विशेषता यह है कि सारे रूस में शिल्प और 
उद्योग-धन्ध बढ़ाने का बहुत अधिक प्रयत्न किया गया है, परंतु वे 
अमानुषिक अत्याचार और विकट यातनाये वहाँ नहीं आने पाई 
हैं ज्ञो यूरोप के सभी शिल्पी देशों में शिल्पी क्रांति के बाद से 
बहुत आंधक मात्रा में दिखाई देने लगी हैं । रूस में शिल्प तो 
बहुत अधिक बढ़ा है, पर उसके कारण कमकरो और मजदूरो 
पर किसी तरह का अत्याचार नही होता, न कही उनके साथ 
निर्देयता का ही कोई व्यवहार होता है और न इन शिल्पों तथा 
उद्योग-धन्धा से जो ल्ञाभ होता है, वह साम्यवादी सिद्धांतों के 
अनुसार अधिक-से-अधिक लोग को बहुत कुछ समान रूप से 
पहुँचाने का प्रयत्न किया जाता है। जहाँ तक हो सकता है, सब 
के दु ख दूर करने का और सब को सुखी करने का समान रूप 
से प्रयत्न किया जाता है । । 
ये सब देश के आन्वरिक प्रयोगो से सम्बन्ध रखनेवाली बातें 
हैं। जे लोग हर तरह के साम्यवाद के घोर विरोधी नहीं है, बेलोग 
भी और बहुत से दूसरे लोग भी, आधुनिक रूस का दमनवाला अंग 
वहुत ही नापसंद करते हैं | वे यह बात अवश्य ही मानते हैं कि 
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पाश्चात्य जगत रूस की सब वातो की भले ही नक्नज्ञ न करे, लेकिन 
फिर भी वह बहुत सी अच्छी वाते सीख सकता है| रूस में जो 
कानूनी और अदलती कारवाइयाँ होती हैं, वे ह॒द से ज्यादा 
सीधी-सादी होती हैं और उनमे फिजूल की रस्मो और पावन्दियों 
का कही नाम भी नहीं हैं। वहाँ न तो अदालती कारबाइयाँ 
पेचीदा होती हैं और न कानूनी दाव-पेच होते है । वहाँ कानून-पेशा 
ज्ञोगो का कोई अलग वर्ग भी नहीं होता | 

वहाँ जज भी दो तरह के होते हैं--एक तो स्थायी और दूसरे 
ऐसे लोग जो अदालत के काम के सिवा और तरह के पेशे भी 
करते हैं। जब उन्हें अदालत मे कोई काम नहीं दोता, तब वे 
अपना पेशा या काम करते है; और जब जरूरत होती है, तव 
स्थायी जजो के साथ न्यायालय में वैठकर मुकदमे सुनते हैं। 
उन्हे न तो कानून का वहुत अधिक ज्ञान ही होता है और न 
उसकी विशेष आवश्यकता ही द्वोती है । वहाँ बहुत ही सीधे-सादे 
मुकदमे होते हैं और बहुत ही सीधी तरद से उनका विचार 
होता है । 

वहाँ वकीलों को किसी तरह की फीस नहीं मिलती | सरकार 
की तरफ से उनका बँधा हुआ वेतन होता है. जिससे वे अपना 
निवांह करते हैं । इसलिए व्यर्थ के मुकदमे लड़ाने में उनका कभी 
कोई स्वार्थ नहीं होता | किसी अभियुक्त को बचाने के लिये उसके 
पक्ष में जितनी बातें कही जा सकती हैं, वे सब साफ-साफ कद 
दी जाती है, और उन्हें जबरदस्ती कानून के चंगुल में फँसाने का 
कोई प्रयत्न नहीं किया जाता | अगर वह दोपी ठदरता है तो उसे 
वही उचित द्रुड दिया जाता है जो उसके अपराघ को देखते हुए 
उपयुक्त होता है । वहाँ सजाये भी बहुत इलकी दी जाती हैं, और 
इस बात का भी पूरा-यूरा उद्योग किया जाता है कि जेलखाने मे 
॥। 


डै० संसार की राजनीतिक अणालिया 


रह कर आदमी बिल्कुल सुधर जाय और उसके दोप दूर हो 
जायें। उसके साथ ऐसा बतांव नहीं किया जाता जो उसे अपराधों 
का अभ्यस्त बनावे और उसे “जेल की चिड़िया” बना दे । 


इस तरह की सभी बातों में रूस में जितने कायदे-कानून हैं, 
वे केवल आदर्श उपस्थित करने के विचार से बनते हैं, जिनको 
देखकर पाश्चात्य देशो के निवासी चक्रित होते हैं। पाश्चात्य देशो 
में यही समझा जाता है कि कायदे-कानून में कहीं कोई अपवाद 
नहीं होना चाहिए । वे यह भी समभते हैं कि जो कानून काम मे 
नहीं लाया जाता, वह या तो खराब कानून है या उससे 
कानून का दुरुपयोग होता है। 

लेकिन आधुनिक रूस की कानून के सम्बन्ध में कुछ और ही 
धारणा है। वहाँ कानूनों के द्वारा सिफे लोगों को यह बतलाया 
जाता है कि साधारणतः कोई काम किस प्रकार होना चाहिए | 
और जिस कानून का जितना महत्त्व द्वोता है, प्राय: उसका उतना 
ही प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रक्खा 
जाता है कि कोई कानून कहाँ तक काम में आ सकता है, और 
उसकी कहाँ तक पावन्दी हो सकती है ? जब कहीं किसी कानून 
की पाबन्दी कराने की जरूरत होती है, तव इस वात का भी 
खयाल रक्‍्खा जाता है कि इसकी पावन्दी करने में लोगो को कहाँ 
तक दिक्कत होती है। वहाँ कानून वना कर रख दिये जाते हैं 
और इस बात का विचार कलेक्टिव पर छोड़ दिया जाता है कि 
किसी कानून की कहाँ तक पावन्दी होनी चाहिए । इस बात का 
भी ध्यान रक्खा जाता है कि व्यथ और कष्टदायक रूप में किसी 
कानून की पावन्दी न कराई जाय .। इस बात की भी देख-रेख 
रक्खी जाती हैं कि कानून ने लोगो को जो सुभीते दे रचखे हैं, 
उनका कही दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है । 

इसीलिए रूस में कानून बनाये तो चहुत बड़े-बड़े इरादो से 
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जाते हैं, लेकिन उनकी पावन्दी बहुत द्वी समझ-बूक कर कराई 
जाती है । और कानून तथा उसकी पाबन्दी से यही बहुत बड़ा 
अन्तर देख कर पाश्चात्य देशों के निवासी बहुत घबराते है | वहाँ 

हरएक कानून सिफे इसी इरादे से बनाया जाता है कि वह 
साधारण अवस्थाओ में ज्ञोगो के लिए आदर्श का काम दे और 
जब आवश्यकता हो, तब ठीक तरह से काम में भी लाया जा 
सके। यही कारण है कि साधारण अपराधियो के साथ तो 
चहाँ बहुत अच्छा और ऐमा व्यवहार होता है जिससे उनका 
सुधार हो सके और राजनीतिक अपराधियो के साथ बहुत ही 
कठोर व्यवहार होता है । 

दूसरी ओर एक राजकीय राजनीतिक विभाग है जिस पर 
संघटन-विधान के अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी कमेटी का नाम- 
मात्र का नियन्त्रण है। सारे प्रजातन्त्री संघ में जिन लोगो पर 
इस क्रान्ति के विरुद्ध प्रयत्त करने का सन्देह होता है, उन सब 
लोगो पर और समस्त पुलिस-विभाग पर इसी विभाग का पूरा 
नियन्त्रण द्ोता है | राजद्रोह के अपराधियों को यद्दी विभाग दण्ड 
देता है। इसे सब-साधारण के सामने कमी अपनी कोई कैफियत 
देने की आवश्यकता नहीं होती। 

सारे देश में इसके वर्दीवाले कर्मचारी तो रहते ही हैं, पर 
साथ-ही-साथ बिना वर्दी के भी इतने गुप्तचर रहते हैं, जिनकी 
सख्या किसी को मालूम नहीं हो सकती । 

एलन मान्कद्दाउस नामक एक सज्जन हैं जो साम्यवादी तो 
नहीं है, पर फिर भी साम्यवादी रूस के साथ कुछ सहानुभूति अचश्य 
रखते हैं। उनका कहना है कि यह विभाग वास्तव में उतना 
अधिक भीषण तो नहीं है, लेकिन यह ऐसे ढंग से काम करता है. 
कि लोग इसे बहुत अधिक भीषण सममभते हैं| यह बात अवश्य 
ही बिल्कुल ठीक है कि लाल सेना के सदस्यो की तरह इस विभाग के 
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सदस्य भी साधारण पुलिस कर्मचारियों की अपेक्षा जनता के हित 
के बहुत बड़े-बड़े सामाजिक काम करते हैं। लेकिन फिर भी जो 
संस्था गुप्तचरो से काम लेती हो और देश में आतंक फेल्ाती हो, 
उसे खतन्त्रता-प्रेमी कभी अच्छी रृष्टि से नहीं देख सकते । 

अभी कुछ दिन पहले यह कहा गया था कि यह विभाग तोड़ 
दिया जायगा । मालूम नही कि अभी तोड़ा गया या नहीं। यदि 
इस समय यह तोड़ भी दिया जाय तो भी सहज में यह विश्वास 
नहीं होता कि आजकल के जमाने मे इसके स्थान पर इसी 
तरह का कोई और विभाग न बनेगा। 

कोई यह नही कह सकता कि रूस के राजनीतिक जीवन मे 
इत दोनो तत्त्वो का क्या भविष्य होगा। इसका उत्तर मुख्यतः 
दो बातो पर निर्भर होता है। उनमे से एक बात तो यह है कि 
रूस को साम्यवादी उपायो से अपनी आर्थिक अवस्था सुधारने 
में कहाँ तक सफल्ञता होती है। दूसरी बात यह है कि बाहरी 
जगत्‌ का रूस के साथ कैसा व्यवहार होता है। इस प्रश्न का 
माक्स का सनातनी उत्तर तो यही है कि जिस देश में साम्यवाद 
के सिद्धान्तो के अनुसार पूरी तरह से काम होने लगता है, उस 
देश में “राज्य” अथात्‌ दमन करनेवाले यन्त्र की कोई आवश्यकता 
ही नही रह जाती, और वह आप-से-आप नष्ट हो जाता है। 
लेकिन साम्यवाद के पूरी तरह से स्थापित हो जाने का यह मतलब 
ज़रूर है कि यदि सारे संसार में साम्यवाद पूरी तरह से 
स्थापित न भी हो, तो भी कम-से:कम ऐसी अवस्था तो अवश्य 
ही उत्पन्न हो जाय जिसमे साम्यवादी देशों या राज्यों को यह 
हक न रह जाय कि दसारे पूजीदार पढ़ोसी हम पर आक्रमण 

रंगे। 


रूस की संस्थाओं ने अवतक कम-से-कम इतली उन्नति तो 
अवश्य कर ली है कि सब लोग अच्छी तरह से समभा सकते है 
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कि बत्तमान परिस्थितियों मे भी सास्थवाद क्या-क्या कर सकता 
है। लेकिन अभी तक विदेशी राष्ट्र जिस दृष्टि से रूसी प्रणाली 
को देखते हैं, उससे कभी यह आशा नहीं की जा सकती कि रूस 
में दमन करनेवाले उस यन्त्र का, लो “राज्य” कहलाता है, जल्दी 
अन्त होगा। जो राज्य रूस पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं 
करना चाहते, उनका रुख भी कुछ ऐसा ही है कि उसे देखते हुए 
अभी रूम को अपने यहाँ यह यंत्र प्रचलित रखना पड़ेगा । आज 
अगर कोड़े रूसी साम्यवादी यह कहे कि हमें अपने शत्रुओं की 
कोई परवाह नहीं करनी चाहिए और सारे अस्त्र-शस्त्रो तथा 
सेलाओं का अन्त कर देना चाहिए तो बह राजनीतिक दृष्टि से 
चहुत बड़ा बेवकूफ माना जायगा | 

दमनकारी संस्थाओं का जीवन दो प्रकार का हुआ करता 
है---एक मुख्य और दूसरा गौंण | अपने सुरुय जीवन मेतो वे 
दमन का पूरा-पूरा काम करती ही है। परन्तु इतिहास हमे 
बतलाता है कि उनके गण जीवन का वह समय भी आ जाता 
है जबकि उन्हें दमन करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती 
और वे एक कोने मे निकम्मी होकर पड़ी रहती हैं; और य 
तक कि लोगो की निगाहों मे खटकने भी लगती हैं | लेकिन यह' 
अवस्था तभी आती है जबकि उन्हे अपने पड़ोसियों से किसी 
तरह का भय नहीं रह ज्ञाता | जब कोई राज्य चारों ओर से 
निश्चिन्त रहता है, तभी चह अपना शासन-वन्त्र ढीला कर 
सकता है। अभी वतेमान संसार में किसी राष्ट्र को इस अवस्था 
त्तक पहुँचने मे बहुत देर लगेगी। 

अभी तो सारे संसार पर अस्त्रीकरण का भूत सवार है. 
ओर इधर सात्न भर से तो राष्ट्रों के मम और आतंक को मात्रा 
इतनी बढ़ गई है, जितनी शायद्‌ आज तक कभी नहीं बढ़ी थी। 
रूस के बाहर अन्यान्य देशो मे भी वहुत से ऐसे आदमी हैं जो 
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यह चाहते है कि दसन और शासन करनेवाल्नी संस्थाओं का 
अन्त हो जाय और साम्यवादी संस्थाओ को अपना प्रयोग और 
विकास करने का अवसर दिया जाय। परन्तु इस प्रकार का 
अवसर प्राप्त करना सख्॒यं रूस के हाथ से नही है; उसे इस तरह 
का अवसर देना केवल दूसरे राज्यों के हाथ से है ।* 

साम्यवादी रुस की सफलता--यह प्रकरण सम्भवतः 
बहुत कुछ अधूरा रह ज्ञायगा, यदि यहाँ संक्षेप मे यह भीन 
बतला दिया जाय कि रूस मे इधर थोड़े दिनो से जो 
साम्यवादी प्रयोग हो रहा है, उसमें रूस को कहाँ तक सफलता 
हुई है, और उससे बह कहाँ तक उन्नत तथा अग्रसर हुआ है । यहाँ , 
सबसे पहले हमे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम-से- 
कम इस समय रूस ने अपनी उस पुरानी नीति का परित्याग 
कर दिया है, जिसके अनुसार वह सारे संसार में साम्यवादी 
क्रान्ति करता चाहता था । अब तो उसका उद्देश्य केवल यही है 
कि सारे संसार के सामने साम्यवादी तन्त्र का एक ऐसा अच्छा 
आदशे उपस्थित किया जाय कि लोग यदि सचमुच उसे अच्छा 
समझे तो आप-से-आप उसे ग्रहण करे। वह फैसिस्टों और 
नाज़ियो की तरह बलपूर्बक सारे संसार में अपने सिद्धान्धो का 
प्रचार ओर प्रस्थापन नहीं करना चाहता! किसी देश पर 
अकारण आक्रमण करना भी उसके सिद्धान्त के विरुद्ध है | 

परन्तु कठिनता यह है कि संसार की वर्तमान परिस्थिति 
उसे तरह-तरह के सैनिक आयोजन करने के लिये विवश करती 
है | फैसिस्ट और नाजी सिद्धान्ततः उसके कट्टर शत्रु हैं।उन 
का कहना है कि यह साम्यवादी नीति वत्ररतापूर्ण है और यदि 

१, कोल की मूल घुस्तक में यह अकरण यही समाप्त होता है । इस 
प्रकरण की इससे आगे की पंक्तियाँ स्वयं मेरी लिखी हुई है। इन के 
लिए मूल लेखक उत्तरदायी नहीं समझे जाने चाहिएँ । रा० चं० वर्मा ] 
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इसका नाश न किया जायगा तो यह यूरोप की सभ्यता और 
संस्कृति का नाश कर डालेगी; मानो वे लोग यूरोपीय सभ्यता 
ओर संस्क्ृति क ठेकेदार है और किसी दूसरे को कोई नई 
सभ्यता या संस्कृति स्थापित नहीं करने देंगे । इन्ही की देखा-देखी 
जापान भी केवल स्वारथेवश उनके साथ मिल गया है । स्वाथवश 
इसलिए कि वह कभी यूरोप की सभ्यता और संस्कृति का 
ठेकेदार होने का दम नहीं भर सकता | अभी हाल में वह स्पेन 
भी इन्हीं लोगो के दल में मिल गया था जिसमें इटली और 
जमनी की सहायता से जनरल फ्रोेकों ने सारा अधिकार 
अपने हाथ में ले लिया है। कुछ दिन पहले इटली और जमनी 
की ओर से इस बात का भी प्रयत्न हो रहा था कि हंगरी भी खुल 
कर इस बात की घोषणा कर दे कि हम रूस की साम्यवादी 
प्रणाली के केवल विरोधी ही नहीं है, बल्कि शत्रु भी हैं। 

यह तो हुई उन लोगों की वात जिन्होंने हर तरह से 
सास्यवादी रूस का नाश करने का बीड़ा-सा उठा रक्खा था। 
उधर इंग्लैर्ड और फ्रांस भी रूस को कभी अच्छी दृष्टि से नहीं 
देखते थे । वे जमेंनी ओर इटली का अत्याचार चुपचाप देखने के 
लिए तैयार थे, लेकिन उनका विरोध करने के लिए रूस से 
मिलना नहीं चाहते थे । 

सन्‌ १६३६ के आरम्भ में जब जमनी आसपास के 
छोटे-छोटे राष्ट्रों पर बलपूवेक अधिकार करने लगा, तब बिल्कुल 
लाचारी की हालत मे इंग्लैणड और फ्रान्स ने रूस के साथ मिलने 
का विचार किया । 

दोनों महीनो तक रूस को अपनी तरफ मिलाने का प्रयत्न 
करते रहे | पर रूस की जो शर्तें थीं, वे उन्हे मंजूर नहीं थी। 
इसलिए कुछ भी फल न हुआ | उघर जमेनी भी शुप्त रूप से 
रूस को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न कर रहा था | जमनी की 
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बहुत बड़ी राजनीतिक जीत यह हुई कि उसने रूस की सभी 
शर्ते मानकर उसके साथ समभौता कर लिया | इस समझौते के 
अनुसार यह निश्चय हुआ था कि जमेनी और रूस आपस मे 
एक-दूसरे पर आक्रमण न करेगे | इस प्रकार अपने पूर्वी शत्रु 
की ओर से बिल्कुल निश्चिन्त होकर जमनी ने पोलैश्ड पर 
चढ़ाई कर दी | लेकिन जब दो-डाई सप्ताह के अन्दर ही प्रायः 
आधा पोलैण्ड तहस-नहस करके जमन सेनायें बहाँ की राजधानी 
चारसा सें जा पहुँची, तव रूसी सेनाओं ने तुरन्त आगे बढ़कर 
पोलैण्ड के वाकी सभी हिस्सों पर विना किसी प्रकार के रक्तपात 
के अधिकार कर लिया | इसके बाद जब रूस ने देखा कि अब 
जमनी पश्चिम की रियासतों की तरफ बढ़ना चाहता है, तब 
उसने वाल्टिक सागर के तट के लैदबिया, एस्टोनिया और 
लिथुआनिया आदि छोटे-छोटे देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाना 
आरस्म किया। इसी पअयत्न में डसे फिनलैण्ड के साथ कुछ 
लड़ाई भी करनी पड़ी जो बीच में ज्ाडइा आ जाने के कारण 
कोई तीन-चार सद्दीने चलती रही | इस लड़ाई के अन्त में 
फ़िनलैण्ड को लाचार होकर रूस की सभी शर्ते माननी पढ़ी 
ओर अपने देश का कुछ अंश उसे देकर राजी करता पड़ा | 
फिनलेण्ड सरीखे छोटे से देश के साथ रूस को जो कई 
मद्वीनों तक लड़ना पड़ा, इससे कुछ लोग यह सममने लगे हैं कि 
रूस की युद्ध-शक्ति वास्तव सें नगण्य है| परन्तु यह उनका भ्रम 
है। वास्तव में रूस कभी क्रिसी देश पर जल्दी इतनी बुरी तरह 
से और उस भीपण रूप से आक्रमण नहीं कर सकता, जिस 
तरह से इस युद्ध में जम॑ंनी ने वेलजियम और फ्रान्स आदि पर 
किया था । इस प्रकार के आक्रमणों का प्रज्ञा पर बहुत ही बुरा 
प्रभाव पड़ता है। रूस कभी किसी प्रजा पर इस प्रकार का चुरा 
प्रभाव डालकर उसे अपना शत्र नहीं बना सकता । इसे तो 
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वालव मे प्रजा को सन्‍्तुष्ट रखना और अपनी तरफ मिलाना 
पढ़ता है। इसीलिए वह ऐसे अवसरो पर उम्र उपायो से काम 
नही ते सकता । 

इस सम्बन्ध में ध्यान रखने की दूसरी वात यह है कि रूस 
जिन देशों पर विजय प्राप्त करता है, उनमे वह जमेनी की तरह 
लूटमार नही मचाता । बह वहाँ केवल अपनी शासन-प्रणात्री 
और अपनी राजनीतिक संस्थाओ का ही प्रचार करता है और 
कहें सोबिएट संघ का सदस्य बनाकर अपने संरक्षण में ले लेता 
है। यह संरक्षण उस प्रकार के संरक्षण से बिल्कुल श्रत्ञग है, 
जिस प्रकार के संरक्षण का ढोल पीटकर जमनी ने हालेरड और 
वेलनजियम आदि पर अधिकार किया है। 

, खबर हाक्न मे जब जमनी को फ्रांस पर पूरी बिजय प्राप्त हो 
गई, तब रूस ने समझ लिया कि शक्तिशाली जमनी अब शायद 
चालकत की तरफ निगाह फेरेगा। इसलिए उसने हूमानिया से 
उसके वेसेरेबिया और बोकोबिना नाम के दो प्रदेश ले लिये। 
जमनो ने भी अवसर देखकर रूस के इस काम में कोई बाधा 
नहीं दी | उल्नटे रूमानिया से कह दिया कि तुम रूस की मॉग 
पूरी करके उसे सन्तुष्ट करो। लेकिन इन सब बातों का यह 
भतत्व नहीं समझना चाहिए कि रूस और जमनी में गहरी 
मित्रता हो गई है । जान पडता है कि वास्तव मे दोनो अभी तक 
उसी तरह एक-दूसरे के जानी दुश्मन हैं, जिस तरह पहले थे। 
और सम्भव है कि बालकन के प्रश्न पर ही आगे चलकर रूस 

और जमनी मे युद्ध हो ; क्योकि उस पर दोनो की निगाहे--तेज 
निगाहे-है | उस समय ससार को पता चलेगा कि वास्तव मे 
जमनी की युद्ध-शक्ति प्रवत्न है या रूस की | इस समय एक ही 
बात सष्द है। वह यह कि बतेमान युद्ध से लाभ उठाकर 
रुस भी आस-पास के छोटे-छोटे देशो में सोबिएट शासन-अणाल्री 
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का प्रचार कर रहा है और इसके लिए एक फिनलेरड को छोड़कर 
बाकी और कहीं उसे कोई रक्तपात नहीं करना पड़ा है । 

ऋ्रांस का तो इस समय एक प्रकार से अस्तित्व ही मिट सा 
गया है। पर इंग्लेग्ड अब फिर से रूस को प्रसन्न करने का 
प्रयत्न कर रद्द है। और इसका कारण है केवल जमनी का 
आतंक, नहीं तो बस्तुतः इंग्लैण्ड भी रूस का बैसा ही शत्रु है, 
जैसा जमनी है। 

इस अकार कटद्दा जा सकता है कि यूरोप का बहुत बड़ा अंश 
किसी-न-किसी रूप सें साम्यवादी रूस का विरोधी है। ऐसी 
अवस्था में यह किस प्रकार आशा की जा सकती है कि रूस में 
शासन और दमन-सम्बन्धी यनन्‍्त्रों का जल्दी अन्त होगा ? हाँ, 
यदि यूरोप के वर्तमान युद्ध के परिणाम-स्वरूप वहाँ की सारी 
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इमारत ढह जाय और नई 
सृष्टि का आरस्म हो, तब शायद लोगो को इतनी समझ आवे कि 
बे शान्तिपूवेक स्वयं भी कालयापन करें और दूसरों को भी करने 
दे | यही कारण था कि रूस को भी अन्यान्य सभी राष्ट्रो की 
तरह बहुत जबदेस्त फोजी तैयारियाँ करनी पड़ी थी। और-ओऔर 
बातो में रूस ने जो उन्नति की है, उसका वर्णन करने से पहले 
हमें यह आवश्यक जान पड़ता है कि रूस की सेनिक तैयारियों 
का यहाँ थोड़ा-सा वर्णन कर दिया जाय । * 

सन्‌ १६३० से अबतक रूस ने जितनी सैन्य-सा्मग्री 
प्रस्तुत की है, उतनी शायद और किसी देश ने नहीं की है। 
बड़े-बड़े जानकारों का कहना है कि आजतक किसी राष्ट्र ने 
अपनी रक्षा के लिए उतनी ज़बदस्त तेयारी नहीं की जितनी 
रूस ने की है। वहाँ २५ लाख आदमियो की तो ऐसी स्थायी 
सेना है जो हर दम युद्ध-क्षेत्र में जाने के लिए नैयार रहती 
है। इसके सिवा १८ लाख ऐसे नागरिक सैनिक हैं जो 
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आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त युद्ध-क्षेत्र में बुलाये जा सकते है। 
इसके सिवा १३ लाख ऐसे आदमी भी हैं, जिन्हें युद्ध की 
थोड़ी बहुत शिक्षा मित्री है ओर जो थोड़े ही समय मे सैनिक 
रूप मे परिवत्तित हो सकते हैं 

कोई दो सान्न पहले वहाँ सिफ २० लाख सैनिक थे । 
लेकिन जब जमनी ने एक ही दिन में सारे आस्ट्रिया पर 
अधिकार कर लिया, तब स्टालिन ने अपनी सेना मे £ लाख 
आदमी और भी बढ़ा लिये थे। उसके लड़नेवाले हवाई जहाजो 
की संख्या ४० हजार के लगभग है। 

स्टालिन कई बार कह चुका है कि इस बात की बहुत बड़ी 
सम्भावना है कि जमनी, इटली और जापान एक साथ मिलकर 
सोविएट रूस पर चढ़ाई करे। इन तीनो की सम्मिलित 
शक्तियों का मुकाबिला करने के लिए ही रूस को ये सब तैयारियाँ 
करनी पड़ी हैं। इधर बीस बरस की सोविएट शिक्षा ने रूस के 
अधिकांश निवासियों को युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार कर 
रक्खा है। 

दो साल पहले रूसी सरकार की जितनी आय हुईं थी, उसका 
पाँचवाँ हिस्सा उसे सैनिक तैयारियों मे ही खरे करना पड़ा था| 
रूस पर उक्रेन, फिनलेण्ड, पोलेग्ड और मंचुकों की तरफ से ही 
चढ़ाइयाँ हो सकती हैं, इसलिए अधिकांश सेनाये भी इन्ही 
सीमाओ पर रक्‍्खी गई हैं । रूस के हवाई जहाज भी जमनी 
और इटली के हवाई जहाजों से बहुत तेज उड़ते है और बहुत 
दूर तक जा सकते हैं । आज से चार-पाँच बरम पहले रूस के 
पास जितने जंगी जहाज और सव-मेरीन आदि थे, उन 
सबकी संख्या अब चौगुनी हो गई है और अपना समुद्री वेड़ा 
भी उसने अजेय कर लिया है। रूस के सैनिकों की संख्या 
इटली के सैनिको से चौगुनी और, जरमनी के सैनिकों से 
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तिगुनी है । 

समाचार-पत्रों में प्रायः यह प्रकाशित होता रहता है कि 
आज रूस में इतने गुप्तचर पकड़े गये और आज इतने विद्रोही 
मारे गये | इस तरह संसार को यह दिखलाने का प्रयत्न किया 
जाता है कि रूस में शान्ति नहीं है और वहाँ की जनता 
साम्यवादी सरकार की बिरोधी है। पर असल मे दूसरे देश ही 
धन देकर पहों लोगो को इस प्रकार के उपद्रव करने के लिये 
भेजा करते है और रूसी सरकार के लिए उनसे अपनी रक्ता 
करना आवश्यक हो जाता है । 

अभी थोड़े ही दिन पहले साम्यवादी दल की जो कांग्रेस 
क्रेमलिन में हुईं थी, उसमे स्टालिन ने यह बतलाया था कि इस 
तरह की कारंबाइयों से रूस दिन-पर-दिन और भी मजबूत होता 
जाता है। उसने यह भी वतलाया था कि अगस्त १६३८ मे जब 
जापानियो ने हमारी मंचुकोबाली सीसा की एक पहाड़ी पर 
चलपूर्वक अधिकार करना चाह्या था, तब हमारे सैनिको ने कितने 
सहज में आक्रमणकारियों को परास्त करके पीछे हटा दिया था | 
उसने यह भी कहा था कि सन्‌ १६३७ वाले निर्वाचन मे, जो कई 
सेनापतियों को श्राण-दर्ड देने के बाद हुआ था, देश के साढ़े 
अट्ठानवे ( ६८) ) प्रतिशत से भी अधिक जनता ने हमारे दल 
के पक्ष मे बोट दिया था। इसी से मालूम हों सकता हैं कि रूस 
में सोविएट शासन लोगों को कितना पत्षन्द है ? 

कहा जा सकता है कि जमेनी और इटली में भो हिटलर 
ओर मुस्ोलिनो को श्रायं: इतने ही बोट मिलते हैं। पर जब हम 
देखते हैं कि जमनी और इटली में ज्ञोक-मत कितनी जबरदस्ती 
से दवाया जाता है ओर रूस में लोक-मत को कहाँ तक 
उदारतापूवक स्वतन्त्र रहने दिया जाता है, और जब हम इस 
वात का ध्यान करते है कि हिटलर और मुसोलिनी को तो सिर्फ 
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जर्सनों और इटालियनो के ही वोट मिलते है, लेकिन 
रूस में सोबियट दल्ल को वहुत सी भिन्न-भिन्न जातियों के वोट 
मिलते हैं, तब हमें दोनों के अन्तर स्पष्ट रूप से बिदित हो जाते 
है। स्टाजिन ने अपने क्रेमलिनवाले व्याख्यान में यह भी कहा 
था कि दूसरे देशों के गुत्तचर-विभाग इसी तरह हमारे यहाँ 
अपमे गुत्तवर और हत्यारे तथा हमारी प्रणाली का विनाश 
करनेवाले आदमी भेजते रहेगे; और इसीलिए हमें अपने यहाँ का 
गुप्तचर-विभाग भी इतना मजबूत रखना चाहिए कि जिसमे हम 
अपनी जनता के समस्त शब्युओ का समूल नाश कर सके। 

इस व्याख्यान के अन्त सें स्टालिन ने यह भी कहा था कि 
हमारे देश में जो लोग पूँजी की सहायता से अनुचित लाभ उठाते 
थे, उनमें से अधिकांश का अन्त हो चुका है और अब सारी 
सोबिएट जनता मे पूरी-पूरी एकता स्थापित हो चुकी है । फिर भी 
कई शिल्पों और उद्योग-धन्धो मे हमारा देश अभी ब्रिटेन और 
अमेरिका के संयुक्त राज्यों से बहुत पिछड़ा हुआ है, और अभी 
हमें निरन्तर सुधार और उन्नति करने की आवश्यकता है । 

यह ठीक है कि अभी ओऔद्योगिक दृष्टि से कई बातों मे रूस 
अन्य कई देशो से बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यह ध्यान 
रखना चाहिए कि इधर बीस 'वबरसो में उसने अपने यहाँ के 
उद्योग और शिल्प की जो उन्नति की है, वह आश्वय जनक है | 
बल्कि हस कद्द सकते हैं कि संसार के इतिहास में उसको बह 
उन्नति अनुपम और अभूतपूष है। असल में उसकी औद्योगिक 
उन्नति का आरम्भ सन्‌ १६२० से हुआ था। तीन बरस तक तो 
लेनिन ने देश की बागढोर अपने हाथ में रक्खी थी; और जब 
जनवरी सन्‌ १६२४ मे उसका देहान्त हो गया, तब प्रायः सारा 
भार स्टालिन पर आ पड़ा। तब से आजतक रूस ने जो उन्नदि 
की है, उसका सारा श्रेय प्रायः स्टालिन को ही है । 
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रूस में प्राकृतिक सम्पत्ति तो अनन्त थी, पर उसका उपयोग 
बहुत कम होता था। जो कुछ होता भी था, उसका लाभ 
विदेशियों को पहुँचता था। साम्यवादियों ने सारा काम बहुत ही 
चे-सरो-सामानी की हालत में शुरू किया था। हु 

इस बीच मे बहाँ दो बार पंच-वार्षिक योजनाये हुई हैं. और 
दोनो ही बहुत अधिक सफल्ष हुई हैं | हर योजना से खास-खास 
शिल्प और उद्योग बहुत अधिक बढ़ाये गये हैं। अब तीसरी 
पंच-वार्षिक योजना सन्‌ १६३८ से आरम्भ हुई है। जहाँ पहले 
कुछ भी नहीं था, वहाँ अब जगह-जगह कागज, सेल्यूलायड, 
कपड़े, रबर, लोहे, दियासलाई, चाय, सिनेमा और मशीनों आदि 
के बहुत बड़े-बड़े सेकड़ों-हजारों कारखाने खुल गये हैं। जिन 
उज़ाड़ देहांतों मे जहाँ कभी तेल का दीया सी नहीं जलता था, 
वहाँ सैकड़ो कारखाने चल रहे हैं और बिजली की लाखो बत्तियाँ 
जगमगा रही हैं। खासकर बिजली, मिट्टी का तेल, लोहा 
और कोयला तो चहाँ इतना ज्यादा बनने और निकलने लगा है 
कि देश की सारी आवश्यकताये पूरी करने के बाद और देशो से 
भी बहुत अधिक मात्रा सें भेजा जाने लगा है। 

बिजली तैयार करने के देश में सैकड़ों बहुत बड़े-बड़े 
कारखाने बन गये है जो सैकड़ों-हजारों मील दूर तक बहुत ही 
सस्ती विजली पहुँचाते हैं और जिनसे नये-नये कारखाने खोलने 
ओर चलाने मे बहुत बड़ी सहायता सिल्लती है । यदि उन्त सबका 
वर्णन किया जाय तो एक बड़ी पुस्तक तैयार हो सकती है। इस- 
लिए हम सिफ्फ एक बहुत ही छोटी चीज--दियासलाई--के सम्बन्ध 
की कुछ बाते बतलाते है।सन्‌ १६९४ से वहाँ »। अरब 
दियासलाई की डिवियाँ तैयार होती थी । पर सन्‌ १६३४५ में ११ 
अरब तैयार हुईं थी और इस प्रकार द्यासलाई तैयार करने 
में वह सारी दुनिया में अव्बल्न हो गया था। चस यही, बल्कि 
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इससे भी कुछ बढ़कर और सेकड़ो शिल्पो तथा उद्योगों का हाल 
समझ लेना चाहिए । और फिर इन सब कारखानों में चही 
कलेक्टिववाली व्यवस्था है। हर जगह के मजदूर और सब 
कर्मचारी मिलकर अपने कारखाने और अपने रहने आदि की 
जगहो और खाने-पीने, पहनने और मनोविनोद आदि की 
अच्छी-से-अच्छी सारी व्यवस्था आप ही कर लेते है । 

इस सब चातों करा परिणाम यह हुआ है कि रूस की प्रायः 
सारी श्रजा परम सुखी और सन्तुष्ट है और आशा नहीं है कि 
किसी और प्रकार की शासन-म्रणाली और व्यवस्था कभी उन्हे 
अच्छी लग सकेगी | 

जब से रूस मे सोविएट शासन प्रचलित हुआ है, तब से 
यहाँ के प्रत्येक प्रान्त, प्रत्येक नगर और प्रत्येक गाँव की इतनी 
अधिक उन्नति हुई है कि सानो एकदम से उनकी काया-पत्नट ही 
हो गई है। अब हर जगह पुरानी दरिद्रता की जगह सम्पन्नता 
और वैभव, कष्ट और दासता की जगह सुख और टवत्त्रता 
और बीरानी की जगह रौनक दिखाई देती है। 

वहोंँ का साइबेरिया प्रदेश प्राकृतिक सम्पत्ति के विचार से 
था तो बहुत अधिक सम्पन्न, लेकिन वह सारी सम्पत्ति अछूती 
पड़ी थी और उसका कुछ भी उपयोग नहीं होता था। उपयोग 
यही होता था कि जिन लोगों को लम्बी-लम्बी सजायें दी जाती 
थी, या जिन्हे देश-निकाला मिलता था, वे वहाँ कष्टपूर्ण जीवन 
व्यतीत करने के लिए भेज दिये जाते थे | परन्तु सोविएट शासन 
ने उसे शिल्प और उद्योग का एक बहुत बड़ा केन्द्र बना दिया है। 
वहाँ बहुत से लोहे के कारखाने बन गये हैं. जिनमें से एक-एक 
कारखाने मे हर साल दस-द्स लाख टन लोहा तैयार होता है । 
उस अदेश में कोयला भी बहुत था, लेकिन बहुत ही कम खाने 
थीं। सोविएट शासन के आरम्भ में वहाँ मुश्किल से छः-सात 


६४ संसार की राजनीतिक प्रणालियों 


लाख टन कोयला निकलता था | लेकिन अब वहाँ डेह करोड़ टन 
से भी अधिक कोयला हर साल निकलने लगा है। इस श्रकार 
वहाँ की यह उपज चौबीस गुनी हो गई हैे। आशा की 
जाती है कि अभी इसकी मात्रा और सी बढ़ेगी। इसके सिवा 
वहाँ अनाज भी खूब पैदा होने लगा है और वहाँ के जंगलो की 
लकड़ियाँ भी बहुत अधिक माँग से बाहर जाने लगी है। इसके 
सिवा वहाँ के निवासी माँस और मक्खन आदि तैयार करके जो 
बाहर भेजने लगे हैं, वह अलग। 

यही हाल सोविएट-संघ के बाकी सभी प्रान्तो का है। सब जगह 
बिजली की रोशनी है, मोटरे है, रेडियो हैं, सिमेमा और 
नाटकशालाये हैं, बड़ी-बड़ी मशीने और कल-कारखाने हैं, मजदूरों 
के रहने के लिए आलीशान सकान है, आमोद-प्रमोद की अच्छी- 
से-अच्छी व्यवस्था है, लड़को और लड़कियों के लिए ही नहीं, 
बल्कि वयरक स्त्री-पुरुषो के लिए भी पाठशालाये और पुस्तकालय 
बथा अजायबघर हैं, जच्चेखाने है, अपाहिजो के रहने के स्थान हैं 
ओर आजकल की सभ्यता और संस्कृति की उन्नति के लिए 
जितने प्रकार की प्रयोगशालाये और दूसरी संस्थाये हो सकती हैं, 
वे सभी हैं | यह सारी उन्नति इधर पन्द्रह-बीस बरसों के 
अन्दर ही हुई है। रूस सरीखे पिछड़े हुए देश ने इतने थोड़े समय 
में जितनी अधिक उन्नति की है, उतनी अधिक उन्नति आजतक 
इतने थोढ़े समय में शायद और किसी ने नहीं की हे । 
सबसे बढ़कर बात यह है कि रूस की सारी प्रजा में एक नवीन 
जीवन, एक नवीन उत्साह, एक नवीन स्वतंत्रता और एक नवीन 
देश प्रेम का संचार हो गया है । 

रूस की इस सारी उन्नति का एकमात्र रहस्य वहाँ का 
'स्तखानोवी आन्दोलन” है। साम्यवाद का यह एक सिद्धान्त है कि 
श्रम जितना ही अधिक उपजाऊ होगा, समाज भी साम्यवाद्‌ के 
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उतना ही समीप पहुँचेगा। आलस्य और वैयक्तिक स्वार्थ ही 
साम्यवाद के लिए सबसे अधिक घातक है। इसलिए सोविएट 
नेताओ ने लोगों के सामने श्रम का महत्त्व रक्खा और उन्हे 
बतलाया कि जो जितना ही अधिक श्रम करता है, उसका 
सम्मान और सम्पत्ति भी उतनी ही बढ़ती है । इसके फल्ल-स्वरूप 
जो लोग खूब जो लगाकर बहुत अधिक काम करते थे, वे 
डदानिक था तूफानी कमकर कहलाते थे | 

इसके वाद चहों स्तखानोफ नामक एक व्यक्ति ने शारीरिक श्रम 
के साथ अपना चुद्धि-चल भी लगाया और अपनी उपल को कई 
गुना बढ़ाया | तभी से श्रम की उपज बढ़ानेवोले प्रयत्न को 
'स्तखानोवी आन्दोलन” कहते है। इस आन्दोलन के कारण ही रूस 
की दोनों पंचवार्षिक योजनाये इतनी अधिक सफल हुई हैं, 
जिसका कभी किसी को स्वप्न मे भी अनुमान नहीं था। 

पहली और दूसरी दोनों ही योजनाओं के समय सारे 
कारखाने, सारे नगर और प्रान्त, और सारे कमकर खूब होड़ 
लगाकर काम करते थे और हरएक यह चाहता था कि हम 
आपने काम में अपने दूसरे सहयोगियों से आगे बढ़ जायें) 
योजना के अनुसार जिस कारखाने को जितना काम करना 
चाहिए था, उससे हरएक ने सवाया और डयौढदा काम कर 
दिखिल्ाया । 

हि १ दिसम्बर १६३७ को नये विधान के अनुसार सोविएट 
पालंमेण्ट के निवाचन के उपल्क्ष मे सारे प्रजातन्त्र मे १० दिन 
के लिए स्तखानोवी होड़ हुई थी। इसका फल्न यह हुआ कि 
जिस कारखाने को रोज ४०० मोटरे तैयार करनी थी, वह छः सौ 
के लगभग मोटरे तैयार करने लगा और जिस कारखाने को 


१०० टन लोहा तैयार करना होता था, वह १३० और १४० टन 
५ 
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लोहा तैयार करता था । मास्को के मशीन बनाने के एक कारखाने 
में एक दिन एक कारीगर ने ७ घन्टे मे ११४२ पुरजे तैयार किये 
थे और कोई ११०० रूबल कमाये थे । एक और कमकर ने २६ 
घन्टो में ३३८ घन्टों का काम किया और ८०० रूबल कमाये | 
एक मिद्री ने श॥ घन्टे मे १६८ गुना काम किया और आयः 
१२५०० झूबल कमाये ।हर आदमी यही चाहता था कि जल्‍्दी- 
से-जल्दी, ज्यादा-से-ज्यादा और अच्छे-से-अच्छा काम करके 
दूसरो के सामने एक आदर्श उपस्थित करे। जहाँ इस तरह 
होड़ लगाकर सारा देश अधिक-से-अधिक काम करने में 
लग जाय, उस देश की सम्पत्ति और उन्नति का क्‍या 
पूछना है ! 

अब हम सोविएट-संध की खेती-बारी के सम्बन्ध में कुछ 
बाते बतलाकर यह प्रकरण समाग्त करेगे। बहाँ खेती तीन 
प्रकार की होती है| पहले प्रकार में तो वही पुराने ढंग की खेती 
है, जो संसार मे सब जगह होती है और जिसमें अलग-अलग 
किसान अपनी-अपनी व्यक्तिगत जसीन मनसाने ढंग से जोतते 
ओर जोते हैं। लेकिन दिन-पर-दिन इस तरह के किसानो की 
संख्या बराबर घटती जाती है; ओर अब बहुत थोड़े से ऐसे 
स्थान रह गये हैं जहाँ के लोग व्यक्तिगत रूप से खेती-बारी 
करते हो । अधिकतर किसानो को कोलखोजी प्रणाली अपनाने 
के लिए विवश किया जाता है। यह प्रणाली है भी इतनी 
अच्छी कि वहुत से गाँ& स्वयं ही अपने यहाँ यह प्रणाली 
प्रचलित कर लेते हैं। खेती का दूसरा श्रकार सोवखोज कहलाता 
है और इसमे स्वयं सरकार की ओर से खेती होती है । 

जारशाही के पहले यूरोपीय रूस में र८ हजार जमीदारों 
के पास इतनी अधिक भूमि थो कि उसे एक करोड़ किसान 
जोतते-बोते थे। परन्तु क्रान्ति के वाद जमीदारो की सारी 
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जमीदारी जब्त कर ली गई और उसमे से कुछ तो किसानो को 
दे दी गई और कुछ में सरकार स्वयं खेती-वारी करने लगी। 
अब वहों जितने सोवखोज हैं, वे सब मानो अनाज पैदा करने 
के सरकारी कारखाने ही है | इनमें लोगो को वतन देकर उनसे 
काम कराया जाता है । 

सन्‌ १६३६ में सोबखोजों ने जितना अनाज पैदा किया था, 
उससे सम १६३७ में डेढ़ गुना अधिक अनाज पैदा किया था| 

हाँ हर साल सोवखोजो के लिए योजना वनती है और हरणएक 

सोचखोज अपनी योजना से कहीं अधिक अनाज पैदा करने का 
प्रयत्त करता है | अब वहाँ सोबखोजों और कोलखोजों 
मे भी बहुत अधिक काम मशीनों से ही होने लगे हैं। मशीनों 
से काम लेने में वहाँ के कमकर बहुत दक्ष भी हो गये हैं; और 
स्तखानोबी कमकरो ने मशीनो के काम की मात्रा भी बहुत बढ़ा 
दो है । 

जहाँ-जद्दों सरकार ने सोवखोज्न स्थापित किये हैं, वहा-वहाँ 
अच्छे खासे शहर बस गये है। उनमे बड़ी-चड़ी सड़के, चगीचे 
और बीसियों प्रकार की सोस्क्ृतिक संस्थाये हैं| वहाँ खेती-बारी 
के सिवा पशु-पाज़्न का काम भी खूब जोरों से होता है और 
चोपायो की नसल में खूब तरक्की की जाती है। गौओं, बकरियों, 
भेड़ों और सूअरो की सख्या भी खूब बढ़ाई जा रही है और 
उनकी नसल भी सुधारी जा रही है । कई तरह के नये सॉड़ 
और भेड़े आदि भी पैदा की गई हैं । 
हा खेती का तीसरा प्रकार वह है जो कोलखोजी कहलाता 
है । इसका आरम्भ सन्‌ १६२८ से स्टालिन ने किया था। इसमें 
पहले गाँवों को सममा-बुकाकर नये और चैज्ञानिक ढंग से 
पंचायती खेती करने के लाभ बतलाये जाते थे और उन्हें इसकी 
ओर आक्ृष्ट किया जाता था । जो लोग कोलखोजी या पंचायती 
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खेती करने के लिए तैयार होते थे, उन्हे सरकार से खाद, हल, 
बीज और मशीनों आदि की अच्छी सहायता दी जाती थी। 
इसका परिणाम यह हुआ है कि अब रूस की अधिकांश खेती 
इसी कोलखोजी सिद्धान्त के अनुसार होने लगी है। 

कोलखोज से गाँव भर के सब लोग मिलकर सहयोग 
समितिवाले सिद्धान्त के अनुसार पंचायती खेती करते हैं। 
समिति जिस प्रकार सारे गाँव की और सब बातो की व्यवस्था 
करती है, उसी प्रकार सारी खेती-बारी की भी व्यवस्था करती 
है| सौ-डेह़्सी आदसियो की अलग-अलग टोलियाँ बना दी 
जाती हैं और उन सबको अलग-अलग काम सौंप दिये जाते हैं। 
उन्हीं में से कुछ लोग रसोइये, लुद्दार, चढ़॑ई, धोबी और ग्वाल्े 
आदि बना दिये जाते हैं। गाँव भर की खेती-बारी की सारी उपज 
और दूसरी समस्त सम्पत्ति पर सारे गाँव के लोगों का समान 
अधिकार होता है और सबको उनकी योग्यता और आवश्यकता 
के अनुसार घर बेंठे सब चीजें मिलती रहती हैं। हर कोलखोज 
के साथ एक प्रयोगशाला भी होती है जिसमें घीज, मिट्टी, खाद 
ओर उपज आदि की परीक्षा की जाती है और , उत्तमे सुधार 
तथा उन्नति का प्रयत्न किया जाता है । 

जब मौसम खराब होने को होता है या टिड्डियो अथवा 
दूसरे कीड़े-मकोड़ों का उत्पात होने को होता है, तब लोग पहले 
से सचेत कर दिये जाते हैं। समय समय पर इस बात की भी 
व्यवस्था की जाती है कि एक फोलखोज के किसान दूसरे उन्नत 
तथा श्रेष्ठ कोलखोजों में जाकर देखें कि बहाँ किस प्रकार उन्नति 
हुई है और तब वे अपने यहाँ आकर उसी प्रकार की उन्नति 
करने का प्रयत्न करें। सोबखोजो की तरह कोलखोजों मे भी 
पशु-पालन आदि होता है | इन सब बातो की पूरी-पूरी 
व्यवस्था गाँव की सोबिएट या पंचायत करती है। जिसे यह 
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देखना हो कि साम्यवादी गाँव केसा होता है और उसके कास 
किस तरह चलाये जाते है, उसे रूस का कोई कोलखोल गॉँव 
देखता चाहिए। 

कोलखोज प्रथा ने रूस के गाँवों के जीवन में वहुत बड़ा 
परिवर्तत कर दिया है। हर कोलखोज़ में स्कूल, अस्पताल, 
सांस्कृतिक भवन, वाचनालय, क्रीड़ा-क्षेत्र, प्रसूतिगह और 
स्नानागार होते हैं। अक्सर स्थानों में नादयशालायें, सरकस 
और सिनेमा भी होते है। टेलीफोन और हाकखाने भी हैं। 
रेडियो से खाली तो वहाँ शायद्‌ कोई गॉब न होगा । भोपड़ियों 
की जगह अब कोलखोजी किस।न बड़ी-बड़ी इमारतों मे रहते हैं । 
सभी बातों में कोलखोजों में आपस में सदा एक होड़-सी 
लगी रहती है। यही कारण है कि कोलखोजो की संख्या वहाँ 
दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है और व्यक्तिगत रूप से खेती-बारी 
करनेवाले गाँव बहुत ही थोड़े रह गये हैं ।* 
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सन्‌ १६१८ से अबतक जितने अधिनायक तन्त्र स्थापित 
हुए ५ से टर्की का अधिनायक तनन्‍्त्र दो बातों मे सबसे 
आगे है । पहली बात तो यह है कि वहाँ पूरी तरह से अधिनायक 
का ही राज्य है और दूसर यह कि बहाँ जितने उम्र उपायो से 





१, जो लोग सोविएट रूस के सम्बन्ध में पूरी बातें जानना चाहते 
हों, उन्हें श्री राहुल सांकृष्यायन की लिखी और वागरी-प्रचारिणी सभा, 
काशी से प्रकाशित 'सोविएट भूमि' नामक पुस्तक देखनी चाहिए । 
-रा० चं० वर्मा 


का रो 
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विरोधियों का दमन किया गया है, उतने उग्र उपायो से और कही 
नहीं किया गया है। वास्तव में वही ऐसा अधिनायक तन्त्र 
स्थापित हुआ है जिसमें सारे अधिकार एक ही आदसी ने अपने 
हाथ में ले लिये थे। बह व्यक्ति कमाल पाशा था, जिसका कुछ 
ही दिन पहले देहान्त हुआ है । पर वास्तव मे सारा देश कमाल 
का इतना अधिक आदर करता था और वह इतना अधिक लोक- 
प्रिय था कि उसे समस्त संघटित विरोधो को जड़मूल से उखाड़ फेंकने 
ओर विशुद्ध राष्ट्रीय नीति के अनुसार सब काम करने में पूरी-पूरी 
सफलता हुईं थी। उसने अपनी सारी प्रजा का रहन-सहन और 
व्यवहार इतना अधिक बदल दिया,-जितना एक रूस को छोड़कर 
शायद और कोई देश नही बदल सका था। इस एक व्यक्ति के 
अधिनायक तन्त्र ने टर्की मे अपने साथ एक बहुत बड़ा और 
संघटित राजनीतिक दल तैयार कर लिया था, जो उसके बाद भी 
ठीक तरह से काम कर रहा है और आशा है कि भविष्य में भी 
बहुत दिनो तक काम करता रहेगा | अब वस्तुतः एक ही दल 
सारे देश में है। अब वहाँ कुछ छोटे-मोटे विरोधी दल फिर कुछ 
तैयार होने लगे हैं, लेकिन ये दल भी ऐसे ही है कि जो नवीन शासन- 
प्रणात्ी की आधार-भूत संस्थाओ पर किसी प्रकार का आघात 
नहीं करना चाहते । परन्तु इस अधिनायक तन्त्र का स्वरूप भी 
बहुत कुछ प्रतिनिधिसत्तात्मक है और निर्वाचन में देश के बहुत 
अधिक निवासियों को वोट देने का अधिकार है । सन्‌ १६३१ से 
वहा की स्त्रियो को भी बोट देने का अधिकार मिल गया है | इन्ही 
निर्वांचको की चुनी हुई वहाँ केवल एक असेम्बली द्दोती है । यही 
असेम्बली कानून भी बनाती है और राष्ट्रपति भी चुनती है । जिस 
मुस्तफा कमाल ने सारे टर्की का स्वरूप ही बदल दिया था, वह 
प्रतिनिधिसत्तात्मक आधार पर बनी हुई असेम्बली का निर्वाचित 
सभापति और राष्ट्रपति था और उसके मरने पर इसी असेस्‍्त्रत्ी 
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ने उसका उत्तराधिकारी भी चुना था । लेकिन वास्तव मे 
असेम्बली के सब सदस्य एक ही दल के हैं और वह दल स्वयं 
मुस्तफा ऋमाल का संघटित किया हुआ है| इटली, जरमनी और 
रूस की तरह टर्की में भी इधर कुछ बरसो से एक ही दल का 
राज्य है। 
मुस्तफा कमाल अपने देश का परित्राण करनेवाला सममा 
जाता है और इसीलिए सारे देश मे उसका बहुत अधिक आदर 
था । यही कारण था कि बहुत ही थोड़े समय में वह 
राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद्‌ पर पहुँच गया था और सारे देश का 
राष्ट्रीय जीवन बिल्कुल नये सॉँचे मे ढाल सका था । महायुद्ध के 
बाद टर्की पराजित और ढुबेल तो था ही, पर साथ ही इस 
बात की भी आशंका हो रही थी कि स्वतन्त्र राज्य के रूप मे कही 
उसका कोई अस्तित्व ही न रह जायगा । उसकी पुरानी राजधानी 
कुस्तुन्तुनिया पर मिन्न-राज्यो ने अधिकार कर लिया था और 
वहाँ का सुल्तान मित्र-राज्यो के हाथ की कठ-पुतल्ली बन गया 
था। मित्र-राष्ट्र उसके साम्राज्य के भिन्न-भिन्न अंगों का आपस मे 
बेंटबारा कर रहे थे और नाम के लिए जो प्रदेश टर्की के सुलतान 
के अधिकार में छोड़ दिया गया था, उसके अनेक अंशो पर भी 
मित्र-राष्ट्र अपना प्रभुत्व और प्रभाव स्थापित करना चाहते थे । 
लेकिन टर्की के सौभाग्य से मित्र-राष्ट्रो मे ही आपस में फूट पैदा 
हो गई थी और वे यह नही निश्चित कर सकते थे कि टर्की-राज्य 
क॑ किस अंश पर किसका प्रभाव रहे और कौनसा प्रदेश कौन 
ले। अग्रेजो, फ्रान्सीसियो और इटेलियनो मे इस सम्बन्ध से 
भायः मंगड़े-बखेड़े होते रहते थे; और इन्द्दी सब कगड़ो से टर्की 
को लाभ उठाने का अवसर मित्र गया । इस तरह के कगड़े-बखेडे 
खड़े करने और बढ़ाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार प्रिटेन कहा 
जाता है। इसका कारण यह है कि अंग्रेजो ने ही श्रीस को 
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उसारकर उससे एशिया माइनर पर आक्रमण करा दिया था; 
ओऔर इसी अनुचित आक्रमण का यह परिणाम हुआ था कि सारे 
टर्की में राष्ट्रीय की एक ऐसी लहर उठी जो किसी के रोके रुक 
नहीं सकी । उस समय टर्की की राष्ट्रीय सेना का सेनापति 
मुस्तफा कमाल था, जिसने भीको को एशिया माइनर से मारकर 
भगा दिया और टर्की में तया राज्य स्थापित फिया। मिन्र-राष्ट्रों 
को विवश होकर मानना पड़ा कि युद्ध मे तुकों की विजय हुई है। 
सेवरेस की जिस सन्‌ १६२० वाली सन्धि ने तुर्को पर बहुत ही 
ऐसी शर्तें और पाबन्दियाँ जगा रक्खी थीं, जो उनके लिए बहुत ही 
हानिकारक भी थीं और अपमानकारक भी, उसके सन्धिपत्र को 
इस युद्ध ने रद्दी के टोकरे में डाल दिया था। इसके बाद सन्‌ 
१६२३ भे लासेन मे जो नई सन्धि हुई थी, उससे टर्की की नई 
सीमायें निश्चित हुई और उन्त सीमाओं के अन्दर उसे पूरी-पूरी 
स्वतन्त्रता भी मित्र गई । तभी से वहाँ राष्ट्रीय एकता के आधार 
पर एक नवीन राज्य का निर्माण होने लगा। 

नवीन टर्की--नवीन टर्की के सम्बन्ध सें सबसे पहली ध्यान 
रखने योग्य बात यह है कि वह पुराने टर्की से बिल्कुल भिन्न 
है। नवीन टर्की एक राष्ट्रीय राज्य है और उसमे मुख्यतः एक ही 
प्रकार की जनता बसती है। वहाँ पहले बहुत सी और जातियों 
के लोग भी बसते थे। लेकिन वे लोग औस और बलगेरिया को 
दे दिये गये थे, और उनके बदले में ठुके जनता उनसे ले ली गई 
थी । अब भी वहाँ कई जातियों के थोड़े-थोड़े लोग हैं. और इस 
प्रकार अल्प-संख्यको की बुछ समस्याये उसके सामने रह गई हैं। 
लेकिन प्रजा का बहुत बड़ा हिस्सा तुक ही है। उदाहरण के 
लिए एशिया माइनर में थोड़े से कुद जाति के लॉग रहते हैं और 
छुस्तंतुनिया में अधिकतर बहुत सी जातियों की मिल्ी-झुल्ली 
बरती है। लेकिन इन सच अल्प-संख्यक जातियो के रहते 
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हुए भी अव टर्की एक राष्ट्रीय राज्य हो गया है। लेकिन पुराने 
टर्की साम्राज्य सें कमी यह बात नही होने पाई थी । उसमे बहुत्त 
सी जातियो के बहुत से लोग रहते थे ओर उनके कारण प्रायः 
जपद्रव भी होते रहते थे | पुराने टर्की मे जो एकता थी, चह 
जबरदरती कायम की गई थी, और उसकी प्रज्ञा मे आन्तरिक 
एकता का कोई भाव नहीं था | इससे उसे वह एकता नहीं प्राप्त 
हुई थी'जो किसी साम्राज्य मे होती है, बल्कि वह एक ऐसे 
धामिक आन्दोलन का केन्द्र था जो राज्य की सीमाओ के बाहर 
भी दूरु्‌दूर तक काम करता था। टर्की का झुल्तान केंबल 
चादशाह या सुलतान ही नहीं होता था, बल्कि बह सारे इस्लामी 
जगत का आध्यात्सिक प्रधान या खल्लीफा भी होता था। लेकिन 
कमाल पाशा की अधीलता में आकर तुर्की ने इस धार्मिक आधार 
का समूत्त नाश कर डाला | पहले सन्‌ १६२२ में वहाँ के तख्त से 
सुलतान हटाया गया और फिर सच्‌ १६२४ से खिल्लाफत का भी 
खात्मा कर दिया गया । कसाल ने धार्मिक आधार का नाश कर 
के केवल लौकिक आधार पर नबीन टर्की का संघटव किया। 
चहाँ राज्य के तत्वावधान मे सब को केचल लौकिक बिपयो की 
शिक्षा दी जाने ज्ृगी और पुराने धार्मिक कानूनों की जगह 
स्वीटलरलेए्ड की तरह का ऐसा नया कानून बना जिसका आधार 
विशुद्ध कैकिक था | सन १६८८ वाली क्रान्ति के बाद भी उस 
समय के नवयुवक तुकों ने एक बार टकी को पश्चिमी साँचे 
में ढालने का प्रयत्त किया था, जो कई कारणो से विल्कुल विफल 
हुआ था। लेकिन जब कमाल ने यह प्रयत्न फिर से आरम्भ 
किया, तव इस कारण उसे पूरी सफलता हुई कि उसने सारा 
नव-निर्माण एक राष्ट्रीय सीसा के अन्दर और चिल्कुल् राष्ट्रीय 
आधारों पर किया था। अब उसके सिर पर उस साम्राज्य का 

३ बोझ न रह गया था, जिसकी पहले ठीक तरह से कोई 
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व्यवस्था ही नहीं हो सकती थी और जिसके कारण अधिकारियों 
को सदा तंग होना पड़ता था। 

युद्ध के बाद कुछ दिनों तक टर्की में दो सरकारे थी। इनमें 
से पहली सरकार तो स्वयं सुलतान की थी जिसकी राजधानी 
कुस्तंतुनिया में थी। इस सरकार पर मित्र-रष्ट्रों का सैनिक 
नियन्त्रण था, परन्तु वास्तव में देश पर इस सरकार का कोई 
अधिकार नहीं था। यह नाम-मात्र की सरकार थी। दसरी 
सरकार एंगोरा में राष्ट्रीय असेम्बली की थी, जिसके सब काम 
कमाल की आज्ञा से होते थे। कमाल की अधीनता में पहली 
असेम्बली की बेठक सन १६१६ में एजरूम में हुई थी। परन्तु 
वास्तव में नवीन टर्की की स्थापना सन्‌ १६२० मे उस समय 
हुई थी, जिस समय एंगोरा में पहल्ली राष्ट्रीय असेम्बली की बैठक 
हुई थी। इसी असेम्बली के निश्चय के अनुसार कमाल ने ग्रीको 
के साथ युद्ध किया और उसमे विज्ञय प्राप्त की थी। फिर भी 
सन्‌ १९२२ तक सुलतान की सरकार जैसे-तैसे बनी रही। 
लेकिन १६२०२ में मिन्र-राज्यो ने उस पर से अपना संरक्षण 
हटा लिया जिससे लाचार होकर झुलतान को देश छोड़कर 
भागना पड़ा और एंगोरा की सरकार ने आकर छुस्तंतुनिया 
पर अधिकार कर लिया। सन्‌ १६२० में ही एंगोरा वाली 
असेम्बली ने यह घोपणा कर दी थी कि देश का सारा अधिकार 
हमारे हाथ में हे और टर्की राष्ट्र की मालिक इस देश की जनता 
है। परन्तु सुलतानी शासन का जो नाम-मात्र का अधिकार था, 
उसका अन्त सन्‌ १६२२ सें ही हुआ था। उस समय तक 
खिलाफत का अन्त नहीं हुआ था, और खलीफा का पद 
उस्मानी राज-बंश के एक व्यक्ति को दें दिया गया था जिसे 
लौकिक विपयो में कोई अधिकार नहीं था | परन्तु सन्‌ १६२४ 
में खिलाफत का भी अन्त कर दिया गया और वह पद दी तोड़ 
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डाला गया | इससे पहले सन्‌ १६२३ से ही यह घोषणा कर दी 
गई थी कि तुर्की मे प्रजातन्त्र स्थापित हो गया है और मुस्तफा 
कमाल उस प्रजातन्त्र का पहला राष्ट्रपति चुना गया था | 
उस समय तक यह निश्चय नहीं हुआ था कि इस नये 

राज्य की सरकार का क्या स्वरूप होगा। सन्‌ १६२१ मे एंगोरा 
की राष्ट्रीय असेम्बली ने अपने मूल सिद्धान्तो और अधिकारो 
आदि के सम्बन्ध मे जो बुनियादी कानून (फप्रातेक्षाा०78] 
[.9५७) बनाया था, उसमे यह घोषणा कर दी गई थी कि जनता 
की एक-मात्र प्रतिनिधि यह असेम्बली ही है और यह नियम बना 
दिया गया था कि इस का चुनाव हर दूसरे वर्ष हुआ करेगा। 
इस असेम्बली का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नही, बल्कि अप्रत्यक्ष 
रूप से निवांचक कालेजो या निर्वाचित संस्थाओ के द्वारा हुआ 
करता था । निर्वाचन करने का अधिकार केवल पुरुषों को ही 
दिया गया था, परन्तु उनकी संख्या बहुत अधिक रक्खी गई थी । 
सन्‌ १६२४ में संघटन-विधान मे जो सुधार हुआ था, उसमे 
अग्रत्यक्ष निवांचन वाली पुरानी प्रणाली तो रहने दी गई थी, 
परन्तु असेम्बली का काय-काल दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर 
दिया गया था । आगे चलकर अप्रत्यक्ष निर्वाचच की जगह 
प्रत्यक्ष निवांचन की प्रथा चलाई गई । परन्तु सन्‌ १६३१ तक का 
| निवांचन उसी पुरानी अप्रत्यक्ष निर्बाचन-प्रणाली से ही हुआ था । 
कमाल का दत्न लोकप्रिय दल ( 77070 78777 ) कहलाता 
था और असेम्बली के सभी सदस्य इसी दल से चुने गये थे । 

पहले टर्की मे शिक्षा का बहुत ही कम अचार था और 
7७७-+...तह 

१, सन्‌ १६३८ के अन्त मे मिस्र के नये बादशाह ने स्वयं ही 
खलीफा का पद अहण्‌ कर लिया था और अब इस्लामी जगत्‌ उसी को 
अपना खलीफा सानने लगा है--रा० चं० वर्मा । 
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चहाँ पढ़े-लिखे ल्ञोगो की संख्या बहुत ही थोड़ी होती थी। परन्तु 
अब वहाँ शिक्षा का बहुत अधिक प्रचार हो गया है और देश 
में शिक्षितो की संख्या बहुत बढ़ गई है | कुछ तो देश में शिक्षितों 
की संख्या बढ़ जाने के कारण और कुछ राज्य के सब कास 
एक ही दल के हाथ मे चले जाने के कारण अप्रत्यक्ष निर्वाचन- 
याली प्रणाली ही निकम्मी और बेकार हो गई है। सन्‌ १६३० 
मे स्वियों को म्यूनिसिपल निर्वाचन में और सन्‌ १६३१ मे राष्ट्रीय 
निर्वाचन में बोट देने का अधिकार मिला था। स्थानीय शासन 
पर केन्द्रीय सरकार का बहुत अधिक नियन्त्रण रक्खा गया है। 
सारा टर्की ६१ विलायतों या प्रदेशों मे बंटा है और हरणएक 
विल्ञायत को व्यवस्था करने के लिये सरकार की ओर से एक 
बली नियुक्त होता है । हमारे यहाँ की तहसील की तरह वहाँ 
जो सबसे छोटा स्थानिक विभाग होता है, वह नदिया” कहलाता 
है और कई नहियो के योग से एक करा” होता है जो हमारे 
यहाँ के जिले के बराबर होता है।और कई करो का एक 
विल्लायत या प्रान्त द्वोता है । प्रत्येक करा में राज्य की ओर से 
नियुक्त एक अधिकारी रहता है । प्रत्येक विज्ञायत और प्रत्येक 
नहिया में जनता की चुनी हुई एक कौन्सिल भी होती है। 
परन्तु विज्ञायत की कौन्सिल के हाथ में शासन-सम्बन्धी 
विशेष अधिकार नहीं होते और वह प्रायः परामश देनेवाली 
संस्था ही होती है । 

सन्‌ १६२४ तक तो नये टर्की राज्य को अधिकतर वही सब 
अव्यवस्थाये दूर करनी पड़ी थी, जो महायुद्ध के बाद से वहाँ 
उत्पन्न हो गई थीं । मुस्तफा कमाल्न ने स्वयं दी राष्ट्रीय सेना का 
संघटन किया था और स्वयं ही उसका संचाल्नन करके भ्रीकों 
पर विज्ञय प्राप्त की थी, जिससे देश में उसका सम्मान बहुत 
चढ़ गया था। और इसीलिए सारा देश सदा उसको आज्ञा के 
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अनुसार चलने के लिए तैयार रहता था। अपने देशवासियों 
और अपनी सेना की निष्ठा और भक्ति पर वह पूरा-पूरा भरोसा 
कर सकता था। पहले तो बह राष्ट्रीय असंम्बत्ती का ही सभापति 
था; आगे चलकर सन्‌ १६२४ वाले नये संघटन-विधान 
के अनुसार वह तुर्की प्रजातन्त्र का राष्ट्रपति भी चुन लिया गया 
था। सन्‌ १६२३ से ही उसने अपने लोकप्रिय दल का निर्माण 
भी आरम्भ कर दिया था | इस दल के संघटन का जो विधान 
बना था, उसके आरम्भ मे ही कहा गया था: “इस दल का 
उद्देश्य यह रहेगा कि देश का शासन जनता के हित के लिए, 
स्वयं जनता के ही द्वारा हो और टर्की को उन्नत करके एक 
आधुनिक राज्य की हेसियत तक पहुँचा दिया जाय ।” इसी 
विधान में यह भी कहा गया था कि धम को राजनीति से 
बिल्कुल अलग रक्खा जाय ; कुछ विशिष्ट वर्गों को अभी तक जो 
विशेष अधिकार और सुभीते प्राप्त है, उन सबका अन्त कर 
दिया जाय, सब नागरिकों को नागरिकता के समान अधिकार 
रहे और इन अधिकारों के सम्बन्ध मे खियो और पुरुषों मे कोई 
भेद न रहे | इसमे यह भी कहां गया था कि प्रजातन्त्र का 
आधुनिक रीतियो से संघटन किया जाय और उसका वही 
वैज्ञानिक और रचनात्मक आधार रक्खा जाय जो सबसे अधिक 
उन्नत तथा अग्रसर देशो के संघटन का है | इस प्रकार इस दल 
ने सन्‌ १६२३ मे अपना बह सारा कारय-क्रम तैयार कर लिया था 
जिसके अनुसार अबतक टर्की को पाश्वात्य साँचे मे ढाला 
गया है। 
यद्यपि सन्‌ १६२४ में देश में मुस्तफा कमाल का बहुत 
आधिक आदर और सम्मान था, वह सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेता 
भाना जाता था, और वह अपने देश को उन्नत तथा विकसित 
करने का अपनी ओर से पूरा-पूरा प्रयत्न कर रहा था , परन्तु 
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फिर भी तबतक राजनीतिक क्षेत्र में वह अधिनायक या डिक्टेटर 
की दैसियत तक नहीं पहुँचा था | इसका कारण यह था कि उस 
समय तक देश में एक और दल भी मौजूद था जिसका उसे 
सुकाबिला करना पड़ता था | यह वही दल था जिसने सन्‌ १६०८ 
में टर्की में राज्य-क्रान्ति की थी | इसमें पुराने ढंग के कुछ-कुछ 
प्रगतिशील नेता थे जिन्होने देश में एकता और प्रगति की समिति 
((०मागा।8४ 0/ एआाणा 70 77087०88) स्थापित कर 
रक्‍खी थी | अपनी युवावस्था में कमाल भी इस आन्दोलन मे 
बहुत कुछ काम कर चुका था। उन दिनों वह सैलोनिका में एक 
नवयुवक अफसर के तौर पर काम करता था। लेकिन उस राज्य- 
क्रान्ति के बाद जिन राजनीतिक नेताओं के हाथ में तुर्की का 
शासन था, थे लोगो की निगाह से इसलिए बहुत गिर गये थे कि 
चाल्कन युद्धों मे भी और महायुद्ध मे भी उनकी अधीनता में देश 
चरावर परास्त होता आ रहा था और उसकी अनेक प्रकार से 
हानि हो रद्दी थी | फिर जब महायुद्ध समाप्त हो गया, तब सेबरेस 
वाली सन्धि के अनुसार टर्की पर जो अपमानजनक शर्तें लादी 
गए थीं, उन्हें भी उन लोगों ने चुपचाप पान लिया था और बे 
मित्र-राष्ट्रों की आज्ञा के अनुसार ही सब काम करते थे। इस 
के सिवा जब मित्र-राष्ट्रो ने कुर्तंतुनिया पर अधिकार कर 
लिया था, तब बही लोग वह नाम-सात्र की सरकार चलाते थे, 
जिसके हाथ में कोई वास्तविक अधिकार नहीं था | उनके इन्हों 
सब दोपों के कारण उन पर से नवयुवक टर्की का विश्वास और 
श्रद्धा हुट गई थी। कमाल के सभी विरोधी नेता तो नहीं, पर 
फिर भी उनसे से बहुत से नेता वही थे जो देश की इन सब 
डुदशाओं के कारण थे । परन्तु केवल वही नेता उसके विरोधी 
नही हुए थे, जो उसके विरुद्ध खड़े होने का साहस नहीं कर 
सकते थे | कमाल के ये सब विरोधी नेता और प्रतिहन्द्दी देश 
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मे पालंमेस्टरी शासन स्थापित करना चाहते थे | उनकी इच्छा 
थी कि देश में भिन्न-भिन्न विरोधी और प्रतिहन्द्दी दल बने रहे 
ओर जिस तरह से पाश्चात्य पालमेण्टरी देशों मे शासन के सब 
काम होते है, उसी तरह तुर्की मे भी हुआ करे। कमाल का 
बहुत बढ़ा मित्र ओर अनुयायी इस्मत पाशा था, जिसे इन 
विरोधियों ने कुछ दिनो के लिए प्रधान-मन्त्री के पद से हटा भी 
दिया था । कमाल चाहता था कि देश में एक केन्द्रित और 
व्यवस्थित राज्य स्थापित हो | पर फहती वे के नेतृत्व भे उसके 
प्रगतिशील विरोधी नेता कुछ दिनो के लिए इतने प्रवल्ल हो गये 
थे कि उन्होंने राज्य का बहुत कुछ अधिकार भी अपने हाथ में 
ले लिया था । इस पर कमाल ने सारी असेम्बली को अपने 
अधिकार मे कर लिया और अपने विरोधियों पर यह इल्जाम 
लगाया कि इन्ही लोगो की नीति के कारण एशिया साइनर मे 
कुर्दों का विद्रोह हुआ था | इसके बाद उसने बहुत उम्र उपायो 
से उस विद्रोह का दमन करके फहती बे को प्रधान-मन्त्री के पद्‌ 
से हटा दिया और उस स्थान पर फिर इस्मत पाशा को नियुक्त 
करके शान्ति-रक्षा के लिए एक नया कानूत वनाया। इस नये 
कानून की सहायता से उसने अपने समस्त विरोधियों का बहुत 
जल्दी और प्रा-पूरा दमन किया । उसने कुछ नई अदालते बना 
दी जिनमें विरोधी नेताओं का बिचार होता था। उन्हीं 
अदालतों ने कमाल के बहुत से विरोधियों को प्राण-दर्ड की 
आज्ञा दी और बहुतो को देश से निर्बासित कर दिया। इस 
प्रकार बह और उसका ज्ञोक-प्रिय दल्ल, जिसका संघटन उसने 
सन्‌ १६२३ में किया था, दोनों सारे देश के पूरे-पूरे मालिक हो 
गये और कोई उनका विरोध करनेवाला न रह गया [ 

कमाल का अधिकार--परन्तु अपनी इस विजय के 
उपरान्त भी कमाल जान-बूककर एक अधिनायक या डिक्टेटर 
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की हैसियत से सब काम करने से बचता रहा; और मरते वक्त 
तक कभी उसमे खुलकर डिक्टेटरी नही की | वह बराबर तुर्की 
प्रजातन्त्र का राष्ट्रपति ही बना रहा | हर चार बरस के बाद जब 
नंई राष्ट्रीय असेम्बली चुनी जाती थी, तत्र वह उसे भी चार 
वर्षों के लिए राष्ट्रपति चुन लेती थी। वहाँ का विधान ही ऐसा 
था कि राष्ट्रपति को बार-बार चुने जाने का अधिकार होता था। 
राष्ट्रपति की हैसियत में उसके अधिकार भी कुछ बहुत अधिक 
नहीं होते थे। वहाँ राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि 
असेम्बली के बनाये हुए किसी क्रानूब की अगर वह नापसन्दे 
करे या अच्छा न सममे तो उसे दुबारा विचार करने के लिए 
असेस्बली के पास भेज सकता है | लेकिन असेस्बली को भी यह 
अधिकार होता है कि वह वही कानून फिर से पास कर दे। 
राष्ट्रपति ही प्रधान-मन्‍्त्री की नियुक्ति करता है और प्रधान-मन्‍्त्री 
को यह अधिकार होता है कि बह अपनी इच्छा के अनुसार 
और मन्त्रियो को चुन ल्ले। परन्तु मंन्नि-मण्डल के लिए यह 
आवश्यक होता है कि असेम्बल्ली का बहुमत उसके पक्ष से हो। 
राष्ट्रपति को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं होता। और 
यदि वह कोई कानून बनावे भी तो उसके लिए यह आवश्यक 
होता है कि प्रधान-मन्त्री भी उस पर हस्ताक्षर करे और वह 
विभाग सन्‍्त्री भी उस पर हस्ताक्षर करे, जिसके विभाग से वह 
कानून सम्बन्ध रखता है । 

लेकिन कमाल केवल राष्ट्रपति ही नहीं था, बल्कि वह सेना 
का प्रधान सेनापति और लोकप्रिय दल का सभापति भी था। 
और इन दीनो पदो के एक साथ मिल्ल जाने के कारण ही देश 
पर उसे इतना अधिक अधिकार प्राप्त हुआ था। परन्तु असल 
बात यह है कि उसका सारा अधिकार उसके किसी पद के 
कारण नहीं, बल्कि इसलिए था कि देश उसे बहुत ही सम्मान 
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की दृष्टि से देखता था और उस पर पूरा-पूरा भरोसा रखता था। 
ओर इसीलिए यह आवश्यक नहीं है कि ये सब बातें उसके 
उत्तराधिकारी को भी प्राप्त दो ही । 

टकीं में सुधार--सन्‌ १६२४ मे विजयी होने के बाद से 
कमांत पाशा टर्की को नये राष्ट्रीय राज्य के साँचे में ढालने का 
प्रयत्त करने लगा | उसने राज्य के धार्मिक स्वरूप का नाश 
करके पाश्चात्य यूरोप के ढंग पर केबल लौकिक आधारवाली 
संस्थायें ही बनाई थी । यहाँ के स्कूलो मे पहले ल्लौकिक विषयों 
के साथ-ही-साथ धार्मिक बिषयो की शिक्षा भी दी जाती थी। 
परन्तु कमाल ने धार्मिक शिक्षा हटा कर केवल्न उच्च कोटि की 
और आधुनिक प्रणाली की लौकिक शिक्षा की ही व्यवस्था की 
ओर देश के सब बालको के लिए प्रारम्मिक शिक्षा अनिवाये 
कर दी | इस विषय में उसने एक सबसे बड़ा सुधार यह किया 
था कि टर्की ज्िपि को हटाकर उसके स्थान पर रोमन लिपि का 
देश मे प्रचार किया था। इसके सिवा देश की भाषा सी पहले से 
बहुत सरल कर दी गई थी । टर्की की पुरानी लिपि और भाषा 
ऐसी पेचीली थी कि वह शिक्षा के प्रचार मे बहुत बाधक होती 
थी और इसीलिए उसे इन दोनो में सुधार करना पड़ा था। 
स्त्रियों को केवल्ल राजनीतिक विषयों मे ही नहीं, बल्कि शिक्षा- 
सम्बन्धी और सामाजिक बातों में सी पुरुषों के समान ही 
अधिकार दिये गये थे। अब व्याह-शादियाँ भी वहाँ बिल्कुल 
पश्चिमी ढंग से दोने लगी हैं और उनका बह पुराना निकाही 
रूप हटा दिया गया है । स्त्रियों का परदा भी दूर कर 
दिया गया है। यूरोपीय ढंग की पोशाक पहनना सब लोगों 
के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और दाढ़ियाँ भी 
जी मेंड्चा दी गई हैं । सब जगह पाश्चात्य ढंग की 
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अदालते कायम हो गई है । वहुत से लोग यह समझते 
थे कि प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक विपयो में कमाल्न जो 
जबदंस्ती कर रहा है, उसके कारण उसका बल चहुत कुछ घढट 
जायगा। लेकिन अपनी मजबूत सरकार की सहायता से उसने 
बहुत ही सफलतापूबेक ये सारे सुधार कर डाले थे और इससे 
उसका सम्मान तथा बल बढ़ा ही था। इन सच सुधारो में उसके 
लोकप्रिय दल ने भी बहुत ही तत्परतापूवंक उसकी पूरी-पुरी 
सहायता की थी । इस से सन्देह नहीं कि उसके इल सब कार्यों 
से देश मे कुछ लोग अप्रसन्न और असन्‍्तुष्ट हुए थे। लेकिन 
जचसे उससे कछुदे विद्रोहियो ओर प्रगतिशील दल का दमन किया 
था, तब से फिर किसी को खुलकर उसका विरोध करने का 
साहस नहीं हुआ | 

टर्की की परराष्ट्रीय नीति--कसाल ने अपने देश के लिए 
जो नई आर्थिक और साबेराप्ट्रीय नीति भ्दथ की थी, उससे 
उसे अपने इस प्रयत्नो को सफलता मे बहुत बड़ी सहायता मिली 
थी । कमाल के समय में तुकों ने यह बात्त स्पष्ट कर दी थी कि 
न तो हम अपने खोये हुए अदेशो पर फिर से अधिकार करने की 
आकांक्षा ही रखते हैं और न उन पर अधिकार करने की हमारी 
इच्छा ही है । और इसी नीति के कारण देश मे कमाल की 
स्थिति बहुत दृढ़ हो गईं थी। आगे चलकर तुर्की ने और राष्ट्रों 
से प्रजा का जो परिवत्तेन किया था, और विशेषतः एशिया 
माइनर से बहुत से भीकी को निकालकर उनके बदले से ग्रीक 
सीमाओ में से जो वहुत से तुक ले लिये थे, उसी से यह सिद्ध 
होता है कि उसने अपना उक्त सिद्धान्त कितने शुद्ध हृदय से 
स्थिर किया था और चह अपने वादों को कितनी ईमानदारी के 
साथ पूरा करना चाहता था । फिर अपनी इप्ती नीति के अनुसार 
उससे अपने सभी पड़ोसियों से यह समझौता भी कर लिया था 
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कि न तो हम किसी के प्रदेश पर आक्रमण करेगे और न कोई 
हमारे प्रदेश पर आक्रमण करे | और ये सब बाते निश्चित करने 
फे बाद सन्‌ १६३२ में वह राष्ट्रगसंच का भी सदस्य बन गया 
था । फिर सन्‌ १६३४ में उसने ओस, युगोस्लेबिया और 
ऋमानिया के साथ मिलकर प्रसिद्ध वालकनबाला समझौता किया 
था| लेकिन यह सममौता कर लेने पर भी उसने कभी वलगेरिया 
के साथ विगाड़ नहीं किया | इस नवीन तुर्की प्रजातन्त्र को सबसे 
पहले सोविएट रूस ने मान्य किया था। अब रूस के साथ 
इसलिए उसका कोई झगड़ा नही रह गया था कि सन्‌ १६२१ 
में ही उसमे एक सन्धि के द्वारा सीमा-सम्बन्धी सब मगड़े ते 
कर लिये थे। तब से अबतक सोबविएट रूस के साथ टर्की की 
मित्रता ही चली आती है और कभी दोनों मे अनबन नहीं हुई | 
रूस ने अपने यहाँ जो नई आर्थिक योजना और व्यवस्था की थी, 
उसका कमाल पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था और इसीलिए 
बह भी बहुत सी बातो में रूस का ही अनुकरण करता था। 
और सन्‌ १६३४ के आरम्भ मे तुकों ने अपने लिए एक पंच- 
वार्पिक योजना भी तेयार की थी जिसमे उन्हें बहुत कुछ सफलता 
भी हुई है । 

टर्की की आथिक समस्यायें--महायुद्ध के बाद व्यापार की 
जो दुद्ेशा हुई थी, उसके कारण टर्की की भी बहुत कुछ आर्थिक 
: हानि हुई थी। टर्की में पहले बहुत सी ऐसी दस्तकारियाँ होती 
थीं, जिनका सारे संसार में बहुत आदर होता था। मशीनों की 
सहायता से नहीं, बल्कि सिर्फ हाथ से तुके लोग ऐसी बहुत सी 
चढ़िया-बढ़िया चीजे तैयार करते थे जिनकी खपत दुनिया भर में 
हुआ करती थी । परन्तु अब उस तरह की चीजे पाश्वात्य देशो 
में मशीनों की सहायता से बहुत अधिक मान में तैयार होने लग 
गई थीं। इसलिए अब टर्की को अधिकतर अपनी खेती को 
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पैदावार का ही सहारा रह गया था| वह खेती-बारी से ही बहुत 
सी चीजें और खासकर तम्बाकू पेदा करके दूसरे देशों को भेजा 
करता था। लेकिन जब दुनिया भर में इन सब चीजों के दाम 
बहुत गिर गये, तब तुर्की की आर्थिक परिस्थिति बहुत विकट हो 
गई। अब टर्की सरकार के सामने यह प्रश्न आया कि खेतिहरों 
को नष्ट होने से किस प्रकार बचाया जाय ? इसके लिए उसने यह 
व्यवस्था की कि बाहर से आनेवाले माल पर बहुत काफी चुंगी 
ज्ञगा दी और इस चुंगी से उसे जो आमदनी होती थी, उसी से 
बह उन लोगों की सहायता करती थी, जो देश का बना हुआ! 
माल विदेश भेजते ये। इसके सिवा वहाँ यह भी व्यवस्था हुई 
थी कि जो कच्चा माल बाहर से मेंगाना पड़ता है, वह भी जहाँ 
तक हो सके, देश मे ही पैदा फिया जाय | पहले खासकर चीनी 
ओर रुई के लिए उसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। 
अब टर्की को जितनी चीनी की जरूरत होती है, वह सब बह आप 
ही पैदा कर लेता है। अब रुई भी वहाँ होने लगी है और 
बढ़िया रुई तैयार करने के लिए वहाँ बहुत अच्छा प्रयत्न हो रहा 
है। इसके सिवा ब्रिटेन से मशीने मेंगाकर तु ल्ञोग अब बहुत 
से कपड़े भी खुद ही तैयार करने लगे हैं | स्वयं राज्य की वेल- 
रेख़ में अब वहाँ के किसानों को यह भी सिखलाया जाता है कि 
खेती-बारी के कामो में सशीनो का किस प्रकार व्यवहार करना 
चाहिए और नये-नये तरीको से किस तरह खेती की पेदावार 
बढ़ानी चाहिए | 

टर्की प्रजा का एक बड़ा अंश इस समय एशिया-माइनर भे 
है, पर वहाँ अच्छी सड़के, रेलें और यातायात के दूसरे साधन 
नहीं हैं । और तुकों के सामने अबत्तक यह भी एक बड़ी समस्या 
रही है। पुराने टक्की से तो यूरोपियन ढंग की अच्छी-अच्छी रेले 
हैं, लेकिन एशिया-माइनर के भीतरी भागो तक रेले पहुँचाने का 
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अभी तक बहुत ही थोड़ा प्रयल हुआ है। इस समय की 
परिस्थिति यह है कि यूरोप मे तो केवल दस लाख तुर्की प्रजा 
चसती है और एक करोड़ चालीस ज्ञाख तुर्की प्रजा एशिया में 
है। अब राजधानी भी कुस्तुंतुनिया से हटकर एंगोरा में था 
गई है। अब टर्की मुख्यतः एशियाई राज्य हो गया है, यूरोपीय 
राज्य नहीं रह गया है। कमाल पाशा की यही इच्छा थी कि देश 
का आर्थिक विकास और उन्नति करने के लिए एशियाई प्रदेश 
के भीतरी भागो में ऐसे नये बाजार तैयार किये जाये जिनमे तुझे 
खेतिहरों की पैदावार बिक सके | साथ ही वहाँ अच्छी सड़के 
और रेले भी बन जायें, जिसमें नई प्रणालियाँ और नये विचार 
भी दूर-दूर तक पहुँच सके | इसीलिए इधर कुछ दिनो से तुर्की 
सरकार नई-नई रेलें बनाने पर बहुत जोर देती रही है। अवश्य 
ही उसे यह सारा काम बिदेशी कोठियो और विदेशी इंजीनियरों 
से कराना पढ़ता है, लेकिन फिर भी उसने इसके लिए कभी किसी 
विदेशी सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है। हाँ, इन सब बातों 
के कारण देश पर जो भारी बोक पढ़ा है, उससे वहाँ की प्रजा 
को जीवन-निबाह में श्रवश्य ही कुछ कठिनता हुई है। 

इस समय तक इस नीति के बहुत शुभ परिणाम देखने में 
आये हैं। सन्‌ १६२८ मे टर्की ने जितना माल तैयार किया था, 
सन्‌ १६३२ में उसका ढाई गुना तैयार किया था। सब्‌ १६२३ में 
चहाँ सिफे १४४० सीजन रेल थी, लेकिन सब्‌ १६३२ मे ४०७० 
मील से भी अधिक रेल की लाइने थी। पहले टर्की में बहुत सा 
शिर्प-सम्बन्धी काम विदेशी पूँजीदारों के हाथ मे रहता था, 
परन्तु अब वह सब तुकों के हाथ मे भ्रा गया है। अब टर्क 
से जिन विदेशी कम्पनियों को कोई काम करने का ठेका या 
फारबार करने का अधिकार दिया जाता है, उन्हें अपने 
डाइरेकटरो के बोड मे तुझे ढाइरेक्टर भो रखने के लिए विवश 


घद संसार की राजनीतिक प्रणालियाँ 


किया जाता है । इसके सिवा उन कम्पनियों को अपने यहाँ तु्के 
काम करने वाले भी रखने पड़ते हैं और तुर्की भापा का भी 
व्यवद्वार करना पड़ता है । अब टर्की के समुद्र-तट पर केवल तुक 
जहाज ही चलने पाते हैं और वद्दी एक जगह का माल दूसरी 
जगह पहेुँचाते है, जिससे वहाँ जहाजरानी का काम भी खूब 
बढ़ गया है। अब शिल्प और उद्योग-धन्धो पर सरकार का 
बहुत कुछ नियन्त्रण रहता है, उन्हें सरकार की तरफ से रुपये. 
पैसे की मदद दी जाती है और उन्हें तुकों के ही हाथ में रक्‍्खा 
जाता है। तात्पये यह कि टर्की की आर्थिक नीति भी और 
राजनीतिक नीति भी बिल्कुल राष्ट्रीयता की दृष्टि से स्थिर की 
जाती है । परन्तु यह तुर्की राष्ट्रीयता साम्राज्यवादी ढंग की नहीं 
है| वह दूसरो पर आक्रमण करके उन्हे अपने अधीन नहीं करना 
चाहती, वल्कि उसका उद्देश्य केवल आत्म-रक्षा करना ही द्वोता 
है। अब टर्की केवल यही चाहता है. कि हमारे अधिकारों पर 
दूसरे लोग आक्रमण न करने पावे और हमें चुपचाप 
शान्तिपूर्वक अपनी उन्नति तथा विकास करने का अवसर मिले। 
टर्की की राजनीतिक स्थिति--यदि हम टर्की के एकद्लीय 
राज्य की, जिसका विकास कमाल की देख-रेख में हुआ है 
सोविएट रुस के श्रमिक अधिनायक तनत्र अथवा इटली और 
जमनी के फेसिस्ट अधिनायक तन्त्र के साथ तुलना करें तो सबसे 
पहले हमें यह पता चल्लेगा कि केबल टर्की की ही यह नवीन 
प्रणाली ऐसी है, जिसकी स्थापना शुद्ध राष्ट्रीय विचारों से हुई है 
उसके मूल में राष्ट्रीयया की भावनाओं को छोड़कर और किसी 
प्रकार की भावना नहीं है | इटली और सोबिएट संघ ने 
राष्ट्रीयता को मान्य किया है, परन्तु फिर भी वहाँ उसकी स्थापना 
सावराष्ट्रीय तथा बर्गीय विचारों के आधार पर हुई है। इटली 
ओर जम॑नी के फैसिस्टवाद में भरी राष्ट्रीयता के बहुत से तत्त्व हैं. 
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परन्तु फिर भी उन देशों मे उसका उदय और विकास शुद्ध राष्ट्रीय 
रूप मे नहीं हुआ था, बल्कि साम्यवाद के विरोध के रूप में 
हुआ था। परन्तु टर्की में ऐसा कोई साम्यवादी आन्दोलन था ही 
नही, जिसका उसे मुकाबिला करना पड़ता | मुस्तफा कमाल को तो 
केवल इसीलिए नेदृत्व और अधिकार प्राप्त हुआ था कि मित्र- 
राष्ट्र दर्की राज्य के टुकड़े-टुकड़े करके उसे अपने अधीन करना 
चाहते थे, और कमाल ने केवल राष्ट्रीयवा के बिचार से मित्र- 
राष्ट्रों के विरुद्ध विद्रोह किया था। सुल्तान को सिर्फ इसलिए 
तख्त छोड़ना पड़ा था कि वह मित्र-राष्ट्री के हाथ की कठपुतली 
हो रहा था। और कमाल इसलिए ट्की का भाग्य-विधाता बना 
था कि उसने ग्रीको को परास्त किया था और मित्र-राष्ट्री को 
सेवरेस वाली सन्धि का परित्याग करने के लिए विवश किया था। 
कमाल को सारा अधिकार अपने सैनिक बल और राष्ट्रीय सम्मान 
के कारण प्राप्त हुआ था। टर्की की सारी सेना उसके श्रति पूरी 
निष्ठा रखती थी और इसीलिए वह अपने उन राजनीतिक 
विरोधियों का निर्देयतापूर्वक नाश करने में समथे हुआ था जो 
उसके अधिनायक या डिक्टेटर बनने में बाघा खड़ी करना चाहते 
थे। अन्त तक उसका सारा बल सेना के आधार पर ही रहा । 
अब जो कोई टर्की में जाता है, उसे सीमा पार करते समय जिस 
कठोर सैनिक नियन्त्रण का सामना करना पड़ता है, उसी से उसे 
पता चल्न जाता है कि कमाल ने सेना के बल पर ही सारा 
अधिकार अपने हाथ में लिया था | परन्तु आगे चलकर उसने 
अपना एक बहुत बड़ा और जबदेस्त राजनीतिक दल भी बना 
लिया था। सारे देश मे इस दल्ल के सदस्यों की संख्या भी बहुत 
अधिक है और उसका संघटन भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ हे। 
इसी दुल् ने अपने आंधेनायक के द्वारा सारे देश को अपने 
राजनीतिक प्रभाव में कर रक्खा है और राष्ट्रीय पुर्निर्माण का 
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बहुत बड़ा काम किया है। कमाल ने अपने समरत विरोधियों का 
पूरा-पूरा नाश करके बाकी सभी तरह के लोगो को अपनी तरफ 
मिला लिया था, जिनसे बहुत सी स्त्रियाँ सी थीं। अब टर्की की 
सारी प्रजा मिलकर अपने देश की पूरी-पूरी आर्थिक तथा 
सांस्क्षतिक उन्नति करना चाहती है और यूरोप की अच्छी तथा 
लाभदायक संस्थाओं का अपने यहाँ प्रचार करना चाहती है। 
इसके सिवा यूरोप के ज्ञान से भी वह पूरा-पूरा लाभ उठाया 
चाहती है। सभी लोगो को यह सानना पड़ता है कि कमाल की 
अधीनता मे टर्की ने थोड़े ही दिनो में आश्वयेजनक उन्नति की 
ओर आजकल टर्की में जैसा अच्छा शासन होता है, वैसा 
पहले कमी नहीं होता था | यह ठीक है कि मुस्तफा कसाल ने 
अपना उद्देश्य सिद्ध करने के लिए बहुत ही भीषण और ठीक 
उसी प्रकार के उम्र उपायो का अवल्म्बन किया था जिन उपायों 
से जमनी मे हिटलर ने काम लिया था। लेकिन फिर भी इस 
से कोई संदेह नहीं कि उसने और उसके दल ने अपनी शक्ति का 
उपयोग केबल अपने देश-भाइयो की अवस्था सुधारने से किया 
है। उसी के प्रयत्नो का यह फल है कि आजकल तुक किसान 
दिन-पर-दिन सभ्य भी होते जा रहे हैं और उन की आर्थिक 
अवस्था भी बरावर अच्छी होती जा रही हैं । टर्की किसी जमाने 
में “यूरोप का मरीज” कहा जाता था और उसे यूरोप वाले 
बहुत ही घृणा तथा उपेत्षा की दृष्टि से देखते थे। परन्तु अब 
बह बात नही रद गई है। अब टर्की स्वस्थ और सबल हो रहा 
है और पश्चिमी एशिया में वहुत अच्छा प्रजातन्त्र माना जाता 
है। रूस तथा वालकन पड़ोसियो के साथ उसका बहुत अच्छा 
ओर मित्रता का व्यवह्दार है। उसमें राष्ट्रीयता का भाव तो बहुत 
अबल है, परन्तु उसकी राष्ट्रीयता ऐसी नहीं है जो दूसरे राज्यों के 
मन में किसी प्रकार का भय था आतंक उत्पन्न करती हो। और 
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एक ऐसे देश के लिए ये सब बाते अवश्य ही ब्हुत अधिक 
अभिमान की है जो आज से फेवल बीस बे पहले कत्न में पैर 
ल्टकाये हुए पड़ा था । 

वर्तमान यूरोपीय युद्ध में अभी तक टर्की पूर्ण रूप से तटस्थ 
चना हुआ है। पर यह नहीं कह्य जा सकता कि उसकी यह 
त्टस्थता कवतक निभेगी; और न यही कहा जा सकता है कि 
समय पड़ने पर वह किस पक्ष मे सम्मिलित होगा । तो भी अभी 
तक उसकी सहानुभूति प्रजातन्त्रात्मक पक्त के ही साथ है; और 
जसली ने उसे अपने पक्ष मे मिलाने के जो ग्रयत्न किये है, वे 
विफल ही हुए हैं। 
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यदि आप किसी अच्छे सन्दर्भ-ग्रन्थ के द्वारा यह जानना 
चाहेगे कि जायान का संघटन-विधान कैसा है, तो आपको पता 
चलेगा कि वह पश्चिमी यूरोप के पालंमेण्टरी राज्यो के संघटन- 
विधान से बहुत कुछ मिलता-जुल्नता है| वहाँ एक सम्राद होता 
है जो देखने मे घिलकुल वैधानिक रूप से अपने मन्‍त्री-संडत्त के 
द्वारा शासन करता है। वहाँ दो हाउसो की एक पालंमेण्ट भी है 
जिनमें से बड़े हाउस मे तो अधिकतर वंशानुक्रमिक सदस्य है 
ओर दूसरे हाउस में सब चुने हुए प्रतिनिधि रहते है। सन्‌ १६२४ 
से बहाँ के सभी वयस्क पुरुषो को निर्वाचन का अधिकार मिल 
गया है और निर्वाचन गोटी डालकर होता है। यही पारल॑मेण्ट 
सब कानून बनाती है. जिन पर सम्राट के हस्ताक्षर की 
आवश्यकता होती है । लोक-प्रतिनिधियों की चेम्बर ठीक ब्रिटिश 
हाउस आफ कामन्स की तरह सालाना बजट पास करती है। 
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मन्त्रियो की अधीनता मे एक सिविल सर्विस भी है और केन्द्रीय 
नियन्त्रण मे स्थानिक शासन की भी ऐसी व्यवस्था है जो देखने 
में बहुत-कुछ फ्रान्स के ढंग की जान पड़ती है। वहाँ दो बढ़े 
राजनीतिक दल भी है जो प्रायः बारी-बरी से अधिकारारूद 
होकर शासन के सब काम अपने हाथ में लेते हैं। इनके सिवा 
कुछ दूसर छोटे-छोटे दल भी हैं जो समय-समय पर मन्त्री-मंडल 
में दिखाई देते हैं। इधर कुछ दिनों से वहाँ का सारा अधिकार एक 
गष्टरीय सरकार के हाथ से था जिसमे अधिकतर सरकारी अफसर 
आर विशेषत. नौ-सेना विभाग के अफसर थे। पर हाल में 
वहाँ की सरकार केवल सैनिक अफसरों के हाथ में चल्नी गई है 
ओर वहाँ भी बहुत कुछ फेसिध्ट ढंग से शासन-प्रणात्री 
प्रचलित होगई हे। 

तात्पयें यह कि पाल्मेण्टरी प्रतिनिधिसत्तात्मक शासन मे 
जितने लवाजमे होते है, वे सभी वहाँ दिखाई देते हैं। परन्तु 
वास्तव मे जापान की राजनीतिक प्रणाज्ञी नाम को भी 
पालेमेण्टरी देशो की शासन-प्रणाल्ली के समान नहीं है। नाजी 
जमंनी या फैसिस्ट इटली की शासन-प्रणाल्री जितनी पार्शमेण्टरी 
कही जा सकती है, उससे जापानी शासन-प्रणाली अधिक 
पालमेण्टरी नही है। वहाँ का सारा पालेमेण्टरी शासन केवल 
नाम का है। और फिर पाश्चात्य उदार मत के सिद्धान्तों से 
आज-कल के जमनी और इटली का शासन जितना दूर है, 
शायद्‌ उससे भी कुछ और ज्यादा दूर आज-कल के जापान का 
शासन पड़ता है। और इसका कारण यही है कि जापान की 
संस्थाओं का आधार बिलकुल भिन्न प्रकार की सामाजिक 
परम्पराओं और विचार-शेलियो पर है | किसी देश की संस्थाओं 
की केवल बनावट देखने से यह पता नहीं चल सकता कि वहाँ 
की राजनीतिक प्रणात्री का सच्चा स्वरूप क्या है ? इसके लिए तो 
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यह देखना पड़ेगा कि वास्तव में वे संस्थायें किस प्रकार काम 
करती है। 

लेकिन फिर भी इसमे कोई सन्देह नहीं है कि जापानी 
प्रणाल्षी बहुत सी बातो में पाश्चात्य प्रशालियो की नकल है। 
सन्‌ १८६७ के प्रसिद्ध 'पुनरुद्धार/ के उपरान्त पाश्चात्य 
राजनीतिक संस्थाओ का भी ठीक उसी प्रकार अनुकरण किया 
गया था, जिस प्रकार उसने पाश्चात्य शिल्प और उद्योग-धन्धो, 
पाश्चात्यं महाजनी या बेकिंग, पाश्चात्य विज्ञान और पाश्चात्य 
अस्त्र-शस्त्रो का अनुकरण किया था। लेकिन शिल्प, महाजनी, 
विज्ञान और अस्त्र-शस्त्र आदि ऐसी बाते हैं जिनमें पाश्चात्य 
उपायों का अवल्लम्बन बिना उन्हीकी तरह काम किये हो ही 
नहीं सकता; और इन सब बातो में वह बिलकुल पाश्चात्य देशो 
के ही रास्ते पर चलता है। लेकिन जापान की पालंमेण्टरी 
शासन-प्रणाल्ञी सदा केवल नाम के लिए ही पालंमेण्टरी रही है; 
ओऔर वास्तव मे न तो वहाँ कभी आज तक उत्तरदायी पालमेण्टरी 
सरकार स्थापित हुई ही है और न इस समय ही है। 

पालमण्ट और स-शस्त्र शक्तियाँ--जापानी पालंमेण्टरी 
शासन-प्रणाल्षी की इस दुर्बलता का कारण कंवल यही नही है कि 
संघटन-विधान के अनुसार पालमेण्टरी नेताओ को जो अधिकार 
मित्रे हैं, उनका वे ठीक तरह से उपयोग नहीं करते; बल्कि इसका 
कारण यह है कि ठीक तरह से पालेमेण्टरी सरकार चलाने के 
लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है, थे जान-बूमकर, 
पालेमैण्टरी नेताओं के हाथ में नही जाने दिये जाते। जापान में 
ऐसा मन्त्री-मंडल और पालेमेश्ट तो ज़रूर है जो सालाना बजट 
पास करती है, पर वास्तव मे भन्त्री-मंडल पालंमेर्ट के सामने 
उत्तरदायी नही है, बल्कि स्वयं सम्राट्‌ के सामने उत्तरदायी है। 
और इसका मतलब यही है कि सारा बजट बहद्दी लोग मंजूर 
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करते हैं जो सदा सम्राट के आस-पास रहते हैं। पालंमेरट में 
जिस दल के सदस्यों का बहुमत होता है, आयः उसी दल के लोग 
मनन्‍्त्री बनाये जाते हैं | परन्तु यह बात उन सन्त्रियों के सम्बन्ध 
में नहीं है जिनके हाथ में युद्ध-विभाग रहते हैं; क्योकि युद्ध 
विभाग पालेमैण्ट के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि स्वयं सम्राट के 
अधिकार मे है । युद्ध विभाग में जितने आदमी हैं, वे सब सम्राद्‌ 
के सामने उत्तरदायी हैं और वे लोग अपने खच के लिए अपनी 
माँगे पेश करते है और मन्‍्त्री-संडल को वे माँगे हर हालत में 
मंजूर करनी पड़ती है। फिर अधिकारारूदू दल्ल के मन्त्री-संडल 
मे जलन और स्थल सेना विभाग के ऐसे मन्त्री भी जबरदस्ती रक्खे 
जा सकते हैं, जिन्हे दल के मन्‍्त्री बिलकुल ना-पसन्द करते हों या 
जिनकी नीति से वे तनिक भी सहमत न हों। पाल॑मैण्टरी-नियंत्रण 
का खास मतलब यही समझा जाता है कि राज्य की “थैली” पर 
पालंमैण्ट का अधिकार हो और जापान की थैल्ली पर वहाँ की 
पालेमैण्ट का अधिकार शायद्‌ सिवा मज़ाक के और कुछ भी 
नही है । सेना विभाग को तो जाने दीजिए, स्वयं सिविल सर्विस 
के सम्बन्ध मे भी पालमेण्ट को इस तरह का कोई अधिकार 
नहीं है | हाँ, उसे इतना अधिकार ज़रूर है कि जो बजट उसके 
सामने पेश किया जाय, उसे वह मंजूर करने से इन्कार कर दे । 
लेकिन उसके इस इन्कार का भी कोई खास मतलब नहीं मिकल 
सकता। पालेमेण्टरी देशों मे कायदा यह होता है कि जब 
पालंमेएट बजट नामंजूर कर देती है, तब सब विभागों के खचे 
भी बन्द हो जाते हैं। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता । वहाँ 
यह नियम है कि यदि पालमेण्ट किसी साल बजट ना-मंजूर कर 
दे तो पिछले साल का पास किया हुआ वजट ह्वी बराबर तब-तक 
काम देता रहता है, जब-तक नया बजट मंजूर न हों। इसका 
मतल्नव यद्द है कि अगर पालंमेण्ट पुराने करो को नामंजूर करना 
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चाहे तो भी वे कर बराबर लगे ही रहते हैं और उनकी वसूली 
होती चलती है। फिर कोई ऐसा बन्धन भी नहीं है. जो घाटे के 
दिनों मे सम्राद को ऋण लेने से रोक सके; इसलिए सेना-विभाग 
सदा हाथ में डंडा लिये पालेमेण्ट के सिर पर भी और नागरिक- 
सन्त्रियो के सिर पर भी सवार रहता है। सेना-विभाग के प्रधान 
सदा यही कहते हैं कि हमे स्वतन्त्र रूप से सब काम करने का 
पूरा अधिकार है; और वे प्रायः मन्त्रियो के विचारों और सिद्धान्तो 
के विरुद्ध भी अपनी नीति के अनुसार सब काम बराबर मजे मे 
करते रहते है । अभी कुछ ही वरस पहले जापान ने मंचूरिया पर 
आक्रमण करके वहाँ मंचुकी का नया राज्य स्थापित किया था 
ओर बहाँ नाम-सात्र का एक सम्राद सिंहासन पर बैठा दिया 
था । सेना-विभाग ने यह आक्रमण विना मंत्री-मंडल्ल से पूछे ही 
कर दिया था। 

जापान की राजनीतिक परिस्थिति मे खास बात यही है कि 
वहाँ के सभी युद्ध-विभाग बिल्कुल स्व॒तन्त्र हैं। इधर कुछ दिनो 
से जापान की सावराष्ट्रीय नीति वहाँ का प्रधान-सन्त्री या पर-राष्ट्र 
सन्‍्त्री नही स्थिर करता, बल्कि वह युद्ध-मन्त्री करता है जो सेना 
विभाग का एक बड़ा अधिकारी है। पहले यहाँ जनरल्ल अराकी 
युद्ध-सन्त्री के पद पर था। पर जब बीसार होने के कारण उसे 
इस्तीफा देना पड़ा, तब उसने बतला दिया कि मेरे स्थान पर कौन 
व्यक्ति युद्ध-विभाग का सनन्‍्त्री बनाया जाय; और वही व्यक्ति युद्ध- 
भन्त्री बनाया भी गया। इस प्रकार युद्ध-विभाग के सन्‍्त्री पर 
मन्‍्त्री-मंडल का कोई नियन्त्रण नहीं होता। यदि उस पर कोई 
नियंत्रण है तो वह एक ऐसे सरदार का है जिसका जापान के 
संघटन्न-विधान से कहीं नाम तक नही है। यह वृद्ध राजनीतिज्ञ 
* कहलाता है जो आज-कल प्रिन्स सैओन्‍्जी है। पहले वहाँ कई 
वृद्ध राजनीतिज्ञ हुआ करते थे। बहुत दिनों से वहाँ जो प्रथा 
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चली आ रही है, उसके अनुसार सम्राट के लिए यह आवश्यक 
होता था कि सभी महत्त्वपूर्ण विपयों में (उनसे परामर्श ले लिया 
करे; और बहुधा उसी परामशे के अनुसार सब काम होते थे । 
लेकिन अब तो उन वृद्ध राजनीतिल्लों में से एक मात्र प्रिन्स 
सैशोन्जी ही बच रहा है और वह भी अब सचमुच बहुत वृद्ध हो 
गया है। वह सेना-विभाग के कार्यों पर बहुत कुछ नियंत्रण रखता 
है और उन्हे उम्र रूप नहीं धारण करने देता | यदि वह न होता 
तो बहुत सम्भव था कि जापान की सैनिक नीति अब-तक बहुत्त 
उम्र रूप धारण कर लेती । कहा जाता है कि बहुत कुछ उसी के 
जोर देने पर कुछ दिनों तक जापान राष्ट्र-संघ का सदस्य बना 
रहा था। अभी कुछ दिन पहले सेना-विभाग के नेताओ ने यह 
माँग पेश की थी के पालेमेण्ट मे मंत्री-मंडल के स्थान पर सरकारी 
अफसरो का एक ऐसा मंत्री-मंडल रखा जाय जिस का किसी 
र/जनीतिक दल से कोई सम्बन्ध न हो; और जो सेना-बिभाग की 
सव मॉगों का बरावर समथन करता रहे | लेकिन प्रिन्स सैओन्‍्जी 
के विरोध के कारण ही उस समय उनकी वह माँग पूरी नहीं हो 
सकी थी। सेना-विभाग के अधिकारी चाहते थे कि इस समय 
नाम के लिए जो प्रतिनिधिसत्तात्मक शासन प्रणाली है, उसका भी 
अन्त कर दिया जाय और ठीक उसी तरह की फेसिस्ट शासन- 
प्रणाली स्थापित की जाय जिस तरह की यूरोप के कई देशो में 
है | डेढ़-दो साल पहले ही उन्होंने अपना यह विचार बहुत 
से अंशो मे पूरा भी कर लिया था। और जुलाई १६४० मे तो 
वहाँ पूरी-पूरी फेसिस्ट शासन-प्रणाली प्रचलित हो ही गई है । 
पुनरुद्धार और उचश्चके बाइ--जापान की राजनीतिक 
अवत्थाये तव तक अच्छी तरह समम में नहीं आ सकती, जब 
तक यह न जान लिया जाय कि सन्‌ १८६७ से बहाँ जो मसिद्ध 
पुनरुद्धार हुआ था, उसका स्वरूप क्या था और उसमे क्या-क्या 


जापान की राचनीतिक प्रणाली ६४ 


बाते हुई थीं। वास्तव मे इसी पुतरुद्धार के समय से ही जापान 
का अभ्युदय आरस्स हुआ था और तभी से उसकी गिनती 
महाशक्तियों मे होने लगी थी । यह बात प्रायः सभी लोग जानते 
हैं कि पिछली शताब्दी के मध्य तक जापान एक सामंती राज्य 
(9८०१०) 5६७४) था, जिसमे सारा अधिकार बड़े-बड़े सामतों 
और जागीरदारो के हाथ में था। उस समय बहाँ कुछ ऐसे नियम थे 
कि कोई विदेशी वहाँ पहुँचने ही नही पाता था और बाहरी जगत 
के साथ उसका कोई सम्बन्ध नही था| वहाँ बरावर इसी बात 
का प्रयत्न किया जाता था कि देश पर किसी श्रकार का विदेशी 
प्रभाव न पड़ने पाये । लेकिन जब अमेरिका के नौं-सेना विभाग 
के सेनापति पेरी ने जापानी तटों पर पहुँचकर गोले-बारी की 
और जापानियो को यह चतलाया कि पाश्चात्य सभ्यता वहुत 
सी बातो मे तुम्दारी सभ्यता से बहुत बढ़कर है, तब जापानियो 
को बिवश होकर अपने बन्द्रगाह सारे संसार के लिए खोल देने 
पड़े और अपनी पुरानी एकान्ततावाली नीति का परित्याग करना 
पड़ा। फिर इसके बाद भी कई और घटनाएँ हुईं, जिनसे 
जापानियो को अच्छी शिक्षा मि्नी । जापानी ल्ञोंग प्राय, चिदेशी 
नाविको पर आक्रमण कर बेठते थे और इसलिए ब्रिटिश जहाजों 
ने भी कई बार जापानी तटो पर गोला-बारी को थी। इन सब 
बातों से जापानियो ने अच्छी तरह सममत लिया था कि पाश्चात्य 
देशों का मुक़ाबला करने के लिये हमें श्री उन्हीं की तरकीबो से 
काम लेना चाहिए | फिर जिस तेजी के साथ और जिस पूरी 
तरह से उन्होने अपना जीवन पाश्चात्य साँचे मे ढाला, वह 
सचमुच आश्वयजनक है। सत्र से पहले तो वहाँ एक राजनीतिक 
क्रांति हुई, जिसका उद्देश्य यह था कि सम्राद के हाथ से जो 
राजनीतिक अधिकार निकल कर जागीरदारो और मन्सबदारों 
या सामंतो के हाथ सें चल्ले गये हैं, बे उसे फिर से प्राप्त हों । 
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१८६७ से सैकड़ों बरस पहले से धार्मिक और आध्यात्मिक 
विषयों में सम्राट ही सबे-प्रधान अधिकारी माना जाता था। पर 
बाद में उसके हाथ से सारा राजनीतिक अधिकार निकलकर एक 
ऐसे बंशानुक्रमिक अधिकारी के हाथ मे चला गया था जो 
शोगुन कहलाता था । इस शोगुन का एक अलग दरबार होता 
था, जिसमें आकर जागीरदार और मन्सबदार मुजरा करते थे | 
स्वयं शोगुन भी एक बहुत बड़ा मन्सबदार था और देश का 
एक बहुत बड़ा भाग प्रत्यक्ष रूप से उसके शासन और नियंत्रण 
मे था| देश का बाकी अंश दूसरे बड़े-बड़े जागीरदारों और 
मन्सबदारों के हाथ से था। तात्प७ यह कि वहाँ भी बहुत कुछ 
उसी प्रकार की व्यवस्था थी, जिस प्रकार की व्यवस्था मध्य युग 
में यूरोप मे थी | परन्तु सन्‌ १८६७ में बहुत बड़ा आन्दोलन 
होने पर अन्तिम शोगुन को अपने अधिकार छोड़ देने पड़े 
आर वे सब अधिकार फिर से सम्राट्‌ के हाथ मे चले गये। इस 
आन्दोलन का एक उद्देश्य यह भीथा कि जापान बिलकुल 
आधुनिक ढंग का राज्य हो जाय और युरोप के देशों की तरह 
वहाँ भी शिल्प और उद्योग-घन्धचे और अस्त्र-शस्त्र हो और 
यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान का वहाँ भी प्रचार हो । 

' यहाँ कदाचित्‌ यह चतलाने की आवश्यकता न होगी कि इस 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए जापान भे जो आन्दोलन हुआ था, 
उसमें क्या-क्या बाते हुई थीं ओर उसने कब कैसा रूप धारण 
कियां था । शोगुन के अधिकार में जितनी जागीरे थीं, वें सब 
सरकार के द्वाथ में आ गईं ! फिर थोड़े ही दिन बाद और सब 
जागीरदारों ने भी अपनी सब जागीरे और सब अधिकार सम्राद्‌ 
को अर्पित कर दिये | देश के कुछ भागो मे थोड़े से जागीरदारो 
ने इस नई व्यवस्था के विरुद्ध जो विद्रोह किया था, वह भी पूरी 
तरह से दवा दिया गया। सभी बड़े-बड़े जागीरदारों के यहाँ कुछ 
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चड़ें-बड़े योद्धा रहते थे जो समूराई कहलाते थे | इन्हीं समूराश्यों 
के योग से वहाँ एक नौकरशाद्दी बन गई जिससे जापान ने एक 
ऐसे राज्य का रूप धारण किया, जिसमें सारा नियन्त्रण एक 
केन्द्रित सरकार के हाथ मे आ गया। पुराने सरदारों और 
समूराइ्यो को कुछ खास अख्तियार होते थे और उत्तके साथ 
कुछ खास रिआयतें की जाती थी। लेकिन उन्त लोगो मे भी 
अपनी वे रिआयतें और वे अधिकार छोड़ दिये जिसके बदले मे 
उन सब लोगो को पेन्शन देना निश्चित हुआ था। लेकिन इन 
पेन्शनो के लिए वहुत बड़ी रकम की जरूरत होती थी जिससे 
नये राज्य को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता था। 
इसलिए सरकार को दूसरे देशा से ऋण लेकर ये पेन्शने देनी 
पड़ती थी। आरम्भ में बहाँ का संघटन मुख्यतः गणतस्त्री था। 
वहाँ बड़े-बड़े सरदार ही मन्त्रियो के पद पर नियुक्त होते थे, 
जिनकी सहायता के लिए काउन्सिले भी होती थीं; पर उन 
काउन्सिलों के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित नही होते थे, वल्कि 
सम्राद्‌ और दूसरे बड़े अधिकारियों के नियुक्त किये हुए होते 
थे। फिर इत काउन्सिलो का स्वरूप भी प्रायः बदल दिया जाता 
था। इसके बाद सन्‌ १८८६ में वहाँ एक तया संघटन-विधान बना 
जिसका सखरूप कुछ-कुछ पालमेण्टरी था, पर जो वास्तव सें 
विस्माक के जमनी के अनुकरण पर था। यही संघटन-विधान 
वहाँ अवतक चल रहा है। सन्‌ १६२४ मे उसमें सिर्फ एक 
सुधार हुआ था जिसके अनुसार अब वहाँ के सभी वयस्क पुरुषों 
को मत देने का अधिकार मिल गया है । 

हमस ऊपर कह आये है कि समूराई लोग जागीरदारो के 
साथ रहनेवाले योद्धा होते थे । यदि उनकी हैसियत केवल इतनी 
ही होती तो आधुनिक जापान का स्वरूप कुछ और ही होता | 
छ 
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जिस समय समूराहइयों ने अपने अधिकारों और सुभीतों का 
परित्याग करके देश को पश्चिमी साँचे में ढालने का काम शुरू 
किया था, उस समय उनका वह पुराना बरगे या जाति ज्यो-की- 
त्यो रह गई थी; और उसके साथ ही उनका वह आचार-विचार 
भी लगा रह गया था, जिसकी शिक्षा उन्हे बाल्यावस्था से ही 
मिली थी | उनका यह आचार-शास्ज्र चुशीदो कहलाता है । संक्षेप 
में यह बतलाना प्रायः असम्भव ही है कि बुशीदों क्या है और 
उसमें कौन-कौन सी बाते हैं । यह एक प्रकार का नैतिक विधान 
है जो योद्धाओं का ही बनाया हुआ है और उन्हीं के वर्ग या जाति 
के लिए है | इसमे वे गुण सबसे अधिक श्रेष्ठ बतलाये गये हैं जो 
थोद्धाओ या ज्ञत्रियों में होते हैं, अथवा होने चाहिएँ | इस विधान 
के अनुसार वे लोग कुछ घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं जो 
व्यापार आदि करते हैं। इसमें राज्य के हितों के प्रति आदशे 
श्रद्धा और भक्ति रखना आवश्यक होता है । पुनरुद्धार के समय 
से राज्य के सब अधिकार सम्राट के हाथ में चले गये हैं, इसलिए 
बह सारी आदश श्रद्धा और भक्ति सम्राद्‌ के प्रति ही रक्खी 
जाती है। एक और विशेषता यह है कि यद्यपि इन समूराइयों 
ने देश की सभी सामाजिक बातें पूरी तरह से बदल दी है और 
उन्हे बिलकुल नया स्वरूप दिया है, परन्तु फिर भी अपने वर्ग 
था जाति की सब बाते इन लोगों ने बिलकुल ज्यों-की-त्यों रक्खी 
हैं और उनमें कहीं कोई परिवर्तन या सुधार नहीं होने दिया है । 
अनिवाये रूप से इसक़ा परिणाम यही दोता है कि राज्य की 
जितनी योद्धा-शक्तियाँ हैं, वे सब समूराइयों के ही अधिकार में 
हैं। इसके सिचा शिल्प और व्यापार के साथ तो उनका कोई 
सम्बन्ध है ही नहीं, सारा सम्बन्ध सिफफे जमीन के साथ है; इसलिए 
वे सदा बड़े-बड़े पूँजीदारों को छोड़कर ग्ररीब किसानों का दी 
पक्त लेते हैं। यही कारण है कि जब कृषि और ऋृपकों से 
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सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्न उठते हैं, तत्र जापान के जल और स्थल- 
सेना के नेता अपनी विकट सैनिक प्रवृत्ति का ही प्रदर्शन करते 
है और अपने यहाँ की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को बदलना 
नहीं चाहते | समूराई अफसर और ऋृपको के नेता सदा फैसिस्ट 
आन्दोलनों का ही साथ देते हैं और मौका मिलने पर सैनिक 
अफसर बड़े-बड़े महाजनों और रोजगारियों की हत्या कर डालते 
हैं और कल्न-कारखानों के मजदूरों के आन्दोलन हर तरह से 
दवा देते है। और इन सब बातो का सारा रहस्य यही है कि 
सारा अधिकार वास्तव में समूराइयो के ही हाथ मे है । 

जापानी संघटन--जापान में दो हाउसों की एक पालंमेण्ट 
है | ऊपरी या बड़े हाउस मे चार तरह के लोग हैं। पहले तो दे 
बड़े-बड़े सरदार है जिन्हे हाउस मे बैठने का जन्म-सिद्ध अधिकार 
प्राप्त है और जो उसके आजीवन सदस्य होते हैं | दूसरे, कुछ 
ऐसे पुश्तैनी सरदार और रईस हैं जो छोटे-बड़े बहुत से सरदारों 
और रईसो के निर्बाचित प्रतिनिधि होते हैं। तीसरे, सम्राट्‌ के 
नियुक्त किये हुए कुछ ऐसे आदमी होते है जो राज्य की बहुत 
अच्छी और बड़ी-बड़ी सेवाये करते हैं या कर चुके होते हैं । 
ओर चौथे वर्ग से प्रत्येक निर्वांचन-कषेत्र के सबसे अधिक कर 
देनेवाले पंद्रह अमीरो का चुना हुआ एक प्रतिनिधि होता है। 
महायुद्ध से पहले प्रशिया में इस प्रकार की निर्वाचन की प्रथा 
थी और वहीं से जापान ने भी सीधे यह प्रथा ली है। दूसरे या 
नीचेवाले हाउस मे सन्‌ १६२४ तक कुछ ऐसे ही लोगो के चुने 
हुए प्रतिनिधि लिये जाते थे, जिनके पास कुछ सम्पत्ति होती थी । 
परन्तु सन्‌ १६२४ से वहाँ के सभी वयस्क पुरुषों को निर्वाचन में 
सत देने का अधिकार मिल गया है और उन लोगो का चुनाव 
गोटी डालकर होता है। यह प्रणाली अब जापान मे इसलिये 
ठीक तरह से काम करती है कि राज्य की ओर से सब लोगों 
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को अतिवाय रूप से शिक्षा दी जाती है, जिससे देश मे अशिक्षित 
लोग रह ही नही गये हैं। मंत्री-मण्डल का चुनाव प्रायः इस 
बात का ध्यान रखकर किया जाता है कि नीचेवाले हाउस में 
बहुमत उसके पक्त में रहे । लेकिन सम्राद जब चाहे, तब संत्री- 
मंडल को तोड़ सकता है और छोटे हाउस को भी भंग कर 
सकता है। और काय रूप में ग्रायः यह भी देखने में आता है 
कि सम्राद्‌ जिस दल के लोगो को मंत्री-मंडल बनाने के लिए 
बुलाता है, और दलो के मुकाबले मे उस दल का बहुमत भी 
हो जावा है। ऊपरी या बड़ा हाउस कभी भंग नहीं किया जा 
सकता, और उसमे जितनी जगहे निर्वाचन से भरी जाती है, 
उन जगहो के लिए हर सातबे वर्ष चुनाव होता है । जिन सरदारों 
को उससें बेंठने का जन्‍्म-सिद्ध अधिकार है, वे तो उसके 
आजीवन सदस्य द्वोते ही हैं। इसके सित्रा जिन्हे सम्राद अपनी 
ओर से नियुक्त करता है, वे भी आजीवन सदस्य होते हैं। सभी 
तरह के क्रानूनी मसौदो के लिए यह आवश्यक है कि वे दोनों 
हाउसो में स्वीकृत हो और अन्त में उन्हे सम्राद की स्वीकृति 
भी प्राप्त हो । लेकिन बजट पर छोटे हाउस में ही विचार होता 
है। इस छोटे हाउस की अवधि चार वर्ष होती है, परंतु कभी- 
कभी बह बीच सें ही भंग कर दिया जाता है। 

जैसा कि हम ऊपर बतला चुके हैं, ये सब पालेमेण्टरी यंत्र 
बहुत कुछ दिखावटी ही हैं। ऊपर से देखने में इनका स्वरूप तो 
बहुत भव्य है, परंतु वास्तव में इनके हाथ में कोई विशेष 
अधिकार नहीं है। जितने सैनिक-विभाग हैं, उन सब पर 
पालंमेण्ट का कोई नियंत्रण नहीं है, और न आमदनी और 
खच्चे ही उसके हाथ मे है । फिर जापान मे जो प्रतियोगी 
राजनीतिक दल हैं, उनमे मी नीति या सिद्धान्त सम्बन्धी कोई 
बहुत बड़ा अन्तर नहीं होता। इधर हाल के दलो में दो दल 
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प्रधान थे जिनमे से एक सेयूकाई कहलाता है और दूसरा 
मिनसेइटो" लेकिन इन दलों की भी सचसे बड़ी विशेषता यही 
थी कि इनके अंदर सी बहुत पोज्न थी ओर तरह-तरह को खराबियाँ 
थी। भिन्न-भिन्न आशिक हितों के साथ भी इनका घनिष्ठ सम्बन्ध 
था और प्राय. इन्ही बातों के लिए इनमे प्रतियोगिता चलती रहती 
थी। राजनीतिक सिद्धांतो के सम्बन्ध में इनके झगड़े बहुत ही कम 
होते थे। साधारणुतः सेयूकाई दल के सम्बन्ध में यह माना जाता 
था कि वह राजनीतिक चेन्न मे ऋृपको के हितों की रक्षा करनेवाला 
प्रतिनिधि दल है | इसके सिया मित्सुई कम्बाइन नाम की एक 
चहुत बड़ी ऐसी व्यापारिक कम्पत्ती के साथ भी उसका सम्बन्ध 
था जो महाजनी या वेक्षिग का भी चहुत बड़ा काम करती है और 
प्रायः सभी प्रकार के मुख्य-सुख्य शिल्पों और व्यापारों मे भी 
जिसका वहुत-कुछ हाथ रहता हैं। और इन सबसे चढ़कर 
सेयूकाई दल का सम्बन्ध देश के भीतरी व्यापार और अस्त्र-शस्त्र 
चनानेवाले कारखानों के साथ था। परन्तु सिन्सेइटो दल का 
सम्बन्ध अधिकतर ऐसे व्यापारियों के साथ था, जो माल तैयार 
करके विदेशों में बेचने के लिए भेजते हैं; और यही कारण है कि 
दल प्रायः: इसी वात पर जोर देता था कि पर-राष्ट्रीय नीति 
का स्वरूप ऐसा रक्खा जाय जिसमे दूसरे देश नाराज न होने 
पावे । लेकिन अस्त्र-शस्त्र बनानेबाले कारखानो के साथ इसका 
भी घनिष्ट सस्मन्ध था। अगर सेयूकाई दल मित्सुई कम्बा 
नासक कम्पनी का आश्रित है, तो मिन्सइटो दल उसकी प्रतिद्वन्द्रिनी 








*पर देश से फेसिस्ट शासन-प्रणाली प्रचलित हो जाने पर अगस्त 
१६४० मे इस दल ने भी अपनी बेठक करके उसमें अपने आपको भंग 


कर डाला है। दूसरा दल अभी मोजूद है और वह शासक दल के 
साथ है । रा० च० वर्मा । 
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मित्सुबिशी नाम की कम्पनी पर निर्भर रहता था; और मित्सुबिशी 
कम्पनी के हाथ मे भी अद्ध-शस्त्र बनाने के बहुत बड़े-बड़े कारखाने 
है। इसके सिवा इंजीनियरिग, जहाज बनाने और कोयले, 
फौल्ाद तथा बिजली के सामान बनाने और लड़ाई के जहाज 
तैयार करने के बहुत से काम भी उसके हाथ में है। इसलिए इनमे 
से हर एक दल्ल ग्राय, इसी बात का प्रयत्न करता रहता था कि 
बढ़े-बड़े ठेके और काम उसी कम्पनी को मिले, ज्ञिस पर हमारा 
भाग्य निर्भर रहता है । और इन्ही सब बातों के कारण प्राय 
ऐसा भंडा-फोड़ होता रहता था, जिससे इस दलो की भी बदनामी 
होती रहती थी और उन कम्पनियों की भी, जिनके साथ इनका 
सम्बन्ध था| 

इन दोनो ही सुख्य दलो का सम्बन्ध अख-शस्र बनानेवाले 
कारखातो से था, और इसी ज्िए सैनिक लेता प्रायः इन दोनों दल्लो 
से बिलकुल अलग रहते थे और इस प्रकार राज्य मे उत्का एक 
ऐसा तीसरा दल बन गया था जो सबसे अधिक प्रबल था | 
जापानी सैनिक नेताओ और उनके दल के सम्बन्ध से एक मुख्य 
ओर महत्त्व की बात यह है कि वे पेंजीदारों के प्रायः बहुत 
विरोधी रहते हैं | जापान की पुरानी सामाजिक व्यवस्था में 
योद्धाओं या ज्षत्रियों का स्थान सबसे ऊँचा भाना जाता था। 
वहाँ दुसरे दरजे से किसान और कारीगर माने ज़ाते थे और 
व्यापारियों का स्थान सबसे नीचा समझा जाता था। सैनिक 
बर्ये के लोगो से यह भाव अभी तक बहुत प्रबत्न है। यद्यपि सारे 
देश से शिल्प और उद्योग-धन्धो का बहुत अधिक विकास और 
विस्तार हो चुका है, लेकिन फिर भी योद्धाओं के सन से उसके 
प्रति जो पुराना घृणा का भाव था, वह अभी तक कम नहीं हुआ 
है। और बहुत से राष्ट्री की अपेक्षा जापानियो को अपने राज्य 
का बहुत अधिक अभिमान है, और उनका यह अभिमान सबसे 
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बढ़कर इस रूप से प्रकट होता है कि उनमें सेनिकों के प्रति 
असीम श्रद्धा और भक्ति होती हैं। जैसा कि हम ऊपर बतला 
चुके है, पुरानी योद्धा जाति समूराध्यों के लोग, जिनका अभी 
तक देश पर पूरा-पूरा प्रभुत्व है, व्यापारियों और महाजनों को 
उसी प्रकार तुच्छ समभते हैं, जिस प्रकार उनके पूवेज सममा 
करते थे | और उनका यही भाव राजनीतिज्ञों के सम्बन्ध में भी 
है जिन्हे वे व्यापारियों और महाजनों के हाथ की कठ-पुतली 
समभते हैं। एक तो इसी कारण से और दूसरे इसलिए भी कि 
बहुत से समूराई वहुत दरिद्र हैं, वे चरम सीसा के सैनिकवादी 
किसानों के साथ साधारणत: वहुत अधिक सहानुभूति रखते हैं 
ओर पूँजीदारों तथा राजनीतिज्ञो के साथ उनकी वहुत ही कम 
सहानुभूति होती है। इसके सिवा कल्न-कारखानों मे काम करने 
वाले उन्र मजदूरों के साथ भी उनकी थोड़ी-बहुत सद्दानुभूति 
होती हैं. जो साम्यवादी विचारों के प्रभाव से दूर रहते हैं। पहले 
इनमे से कुछ लोग साम्यबादी सिद्धान्तों के भी कुछ समर्थक थे । 
परन्तु अब वे लोग भी सैनिकतावादियों के साथ मिल्ञ गये है 
और पुराने पालेमेण्टरी दलों के मुकावले में उन्होंने अपना एक 
फैसिस्ट दल भी वना लिया है और आज-कल इसी दल ने वहाँ 
की सरकार अपने हाथ में कर रक्खी है । वहाँ जो साम्यवादी 
प्रतिनिधिसत्तावादी दल था, वह जब सन्‌ १६३२ सें हूट गया, 
तब उसके प्रायः आधे सदस्य जाकर उस नये राष्ट्रीय साम्यवादी 
दल में मितल्न गये जिसका कार्य-क्रम बहुत छुछ फैसिस्टों के 
ढद्स्‍ का था। 

जापान में इधर कुछ दिनो मे जो राजनीतिक विकास हुए 
हैं, उनमें सबसे अधिक महत्त्व की वात यह है कि बहाँ राजनीतिक 
दल दिन-पर-दिन बढते जाते थे और प्रायः लोग एक दल छोड़- 
कर दूसरे दत्त में सिलते रहते थे । अभी चार-पॉच बरस पहले 
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की बात है कि वहाँ की पालमेण्ट के मिन्सेटो दल में मतभेद हो 
गया। उस समय इस दल के १४६ सदस्य थे। उनमें से एडाची 
नाम के एक नेता ने ग्रायः तीस सदस्यों को अपने साथ लेकर 
एक नया फैसिस्ट दल खड़ा कर लिया जो वहाँ की भाषा मे 
कोंकमिन डोमेइ कहलाता है। अब यह दल कहता था कि जापान में 
भी फैसिस्ट ढंग का बेसा ही राज्य होना चाहिए, जिसमें देश भर 
में केवल एक ही दल हो। उधर दक्षिण पक्त में रइंसों और 
सरदारों का कोकूहोन्सका नाम का एक और दल था जिसका नेता 
दिरानुमा था इसके सिवा वहाँ सेइसान्तो नाम का एक और 
दल था, जिसका मतलब होता है--“पैदाबार करनेबाला दल”; 
ओर यह दल भी फेसिस्ट कहा जाता था | यह दल्ल इस दृष्टि से 
ओर भी बिलक्षण था कि इसमें अधिकतर वही लोग थे जो पहले 
कम्यूनिस्ट दल में थे । यह दत् कट्टर सैनिकताबादी था और 
इसका यह विश्वास था कि केवल जापान ही सुदूर पूर्व को 
पाश्चात्य शक्तियों के चंगुल से छुड़ा सकता है | यह सदा सेनिक 
नेताओंके साथ मिलकर ही काम करता था। इसके सिवा वहाँ 
इसे जाइगो गनजिनकाई नाम की उस संस्था से भी बहुत 
सहायता मिलती थी, जिसमे अधिकतर वही नागरिक थे जो सेनिक 
शिक्षा प्राप्त कर चुके है और आवश्यकता होते ही तुरन्त सेना 
में भरती हो सकते थे | लेकिन इसकी आर्थिक नीति बिल्कुल 
वही थी जो वास पक्त के दलो की होती है; बल्कि शायद्‌ उनसे भी 
कुछ वढ़ कर थी | यह दल कहता था कि देश में ज्ञितने शिल्प और 
उद्योग-धन्धे हैं, उन सब की व्यवस्था सम्राद स्वयं ही साम्यवाद 
के सिद्धान्तो पर करे, क्योकि सम्राद्‌ पर यह दल पूरी-पूरी निष्ठा 
ओर भक्ति रखता थां। यह दल यह भी कहता था कि सन्‌ 
१८६८ में पुनरुद्धार के बाद सम्राट्‌ ने जागीरदारों और मन्सबदारो 
से जो सब अविकार ले लिये थे, उसका तर्क-संगत परिणाम 
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यही होना चाहिए कि देश के सब कास सास्यवाद की नोति 
और सिद्धान्तों के अनुसार ही हो । जापान से सारे एशिया को 
एक मे मिलाकर जो एक राजनीत्तिक संघटन करने का आन्दोलन 
चलन रहा है, उसका भी यह बहुत वड़ा पक्तपाती था। 
इधर कुछ वर्षा मे साम्यवाद सी जापान में चहुत से ऊँच- 
नीच देख चुका है। महायुद्ध के वाद जापान में और विशेषतः 
बहाँ के पढ़ें-लिखे और समभदारो में साम्यवाद की एक खासी 
लहर उठी थी और सन्‌ १६२२ के बाद वहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन 
ने बहुत जोर पकड़ा था। लेकिन सन्‌ १६२८ के वाद से 
कम्यूनिस्ट दल्न का दमन होने लगा और उसके प्रायः तीस हजार 
सदस्य गिरिफ्तार कर लिये गये | यह दल अब भी वहां है, लेकिन 
खुलकर नहो, वल्कि अन्दर-ही अन्दर, अपना काम करता है। 
इधर इसके बहुत से अनुयायी सेइसान्तों दल मे मिल गये 
थे। वहाँ जो सनातनी ढंग का साम्यवादी दल है और जो शाकाई 
जाइशुटो कहलाता है, उसका अभी तक दमन नहीं हुआ था और 
उसके कुछ सदस्य पालंमेण्ट में भी थे। इसके सिवा वास पक्ष में 
कृपकों का सी एक दल था, जो रोनोटो कहलाता था। लेकिन अब 
इसका भी उसी प्रकार दसत्त कर दिया गया था, जिस प्रकार 
ऋम्युनिस्ट दल्न का दसन किया गया था। लेकिन अब भी शायद्‌ 
इस दल के कुछ लोग अन्द्र ही अन्दर काम कर रहे थे, क्‍योंकि 
यह भी गैर-कानूनी ठहरा दिया गया गया था | 
जापानी किसान और कमकर--जापान सें रूपकों की 
समस्या बहुत महत्त्व को है | जापान पहाड़ी देश है और उसका 
चहुत बड़ा अंश ऐसा ही है जिससे खेती-बारी नहीं हो सकती | 
जिन भागो से खेती-बारी हो लकती है, वे भाग बहुत ही घने बसे 
हुए है । फिर वहाँ कही तो बहुत ज्यादा गरमी पड़ती है और 
कहीं बहुत ज्यादा सर्दी होती है | जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती 
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है, वहाँ बस्ती भी कम है। वहाँ कुछ और लोग जाकर बस 
जरूर सकते हैं। लेकिन गरम जगहों में रहनेवाले लोगो के लिए 
ठढी जगहों में जाकर रहना बहुत मुश्किल होता है। जापान ने 
अभी हाल मे मंचूरिया पर अधिकार कर लिया है और कुछ 
दूसरे स्थान भी अपने अधिकार में कर लिये हैं। परन्तु इसी लिए 
जापानी लोग उन देशो में भी जाकर नहीं बस सकते। इसके 
सिवा दूसरे देशों में जापानियों के जाकर बसने मे एक और 
कठिनता है। जिन देशो के लोग जापानियो की अपेक्षा बहुत ही 
थोड़े ख्च में अपना काम चला लेते है, उन देशों मे जापानी 
इसलिए जाकर नहीं बस सकते कि बे वहाँ के मूल निवासियों के 
मुकाबले में कम खर्च में गुजर नही कर सकते | इन्ही सब बातो 
का परिणाम यह है कि जापान के मध्यवाले प्रदेशों में तो बस्ती 
बहुत गुंजान हो गई है और वहाँ किसानो के पास इतनी थोड़ी 
जमीन है कि उसकी पेदावार से उनका किसी तरह गुज़ारा ही 
नहीं हो सकता । वहाँ की खास पैदाबार चावल है । परन्तु देश 
के कुछ भागो में गेहूँ और कुछ दूसरे अनाज भी होते है । 
जापानी कपकों की अवस्था सुधारने के लिए इधर कुछ दिनो 
से इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि वे कच्चा रेशम 
पैदा करे जो अमेरिकन संयुक्त राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में 
भेजा जाता है। लेकिन जब से व्यापार मन्दा पड़ा , तब से 
अमेरिका में रेशम और रेशभी माल की माँग बहुत ही कम हो 
गई , जिससे जापानी कृपक और भी संकट में पड़ गये ! 
इससे कपको में बहुत अधिक असन्‍्तोप भी फैल गया । इस 
असन्तोप की वृद्धि मे उन्हे सैनिक नेताओं से भी कुछ सहायता 
मिलती थी । उधर जो दो मुख्य राजनीतिक दल थे और जिनका 
सम्बन्ध बड़े-बड़े व्यापारियों और पूँजीदारों से था, वे कृपको 
के इन कष्टी से वहुत कुछ लाभ , उठाते थे। इससे उन्हे कारखानो 


जापान की राजनीतिक प्रणाली १०७ 


में काम करने के लिए वहुत सस्ते मजदूर मित्र जाते थे और इसी लिए 
वे दूसरे देशों के मुकाबिले में खूब सस्ता माल तेयार करके बाजार 
भर रहे थे। वहाँ की सरकार ने जापानी सिक्को की दर जान- 
वृककर घटा दी थी और देश के अन्दर चीज्ो की दर बहुत बढ़ा 
है। इन सव वातो के कारण कृपकों की कठिनाइयाँ और भी 
बढ़ गई थी और उनका असन्‍न्तोप भी चढ़ता ज्ञाता थ। 
कारखानेदारों का इससे यह लाभ होता था कि उन्हे बहुत किफायत 
में काम करने के लिए मजदूर मिल जाते थे । खासकर लड़कियाँ 
तो वहाँ और भी किफायत में मिलती है। गरीब किसान बहुत 
ही थोडा धन लेकर अपनी लड़कियाँ कारखानों में काम करने के 
लिए भेज देते है, जहाँ उन्हें ठेके के तौर पर कंइ-कई वर्ष तक काम 
करना पड़ता है। 

कारखानों से काम करनेवाले मजदूरों में भी बहुत कुछ 
असन्‍न्तोप फेला हुआ है | कुछ स्थानों में तो मजदूरों को 
कम्युनिस्ट और साम्यवादी सिद्धान्त बहुत ही पसन्द आते है। 
लेकिन जापान से चरम सीमा के जितने आन्दोलन होते हैं, वे 
सब और विशेषतः वे आन्दोलन जिनका सम्बन्ध सावेराष्ट्रीयता 
से होता है, वहुत कड़ाई के साथ दबाये जाते है। जापान मे भी 
मज़दूरों और कप्तकरों के संघ हैं जो बिलकुल कुचल तो नहीं 
डाले गये हैं, लेकिन फिर भी जो बहुत कमजोर है । इसके सिवा 
उनसे आपस का भी वहुत कुछ सत-भेद चल्नता रहता है। उसमें 

दल हैं जिसके विचार और सिद्धान्त अलग-अलग हैं । यहाँ 

बात भी ध्यान सें रखनी चाहिए कि हिन्दोस्तान या चीन की 
बनिस्वत जापान में सजदूरी की दर कुछ ज्यादा है और मजदरो 
तथा कमकरो के संघो की सुदूर पूच के ओर देशो की अपेक्षा 
जापान से इसलिए ज्यादा मजबूती से जड़ जमी हुई है कि वहाँ 
की सारी प्रज्ञा पढ़ी-लिखी है। 
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जापानी फैसिस्थवाद--यह तो हम बतल्ा ही चुके हैं कि 
ज्ञापान में जो दो मुख्य राजनीतिक दल थे, उत्तका कारखानेदारो 
और पजीदारों के दो विरोधी और प्रतियोगी बर्गो के साथ घनिष्ट 
सम्बन्ध था और वहाँ की योद्धा जाति से इन दोनों ही दलों का 
घोर विरोध था| इसके सिवा बहाँ का सैनिक व्यय दिन-पर-द्नि 
बढ़ता जाता है और उसको पूर्त्ति के लिए नये-नये करो की 
सम्भावना चनी ही रहती है। जिन ल्ोगो के हाथ से राज्य का 
अधिकार है, उन्हे सदा यह भय सी बना रहता है कि कही 
पालेमेस्ट हमारा बजट नामंजूर न कर दे। इसलिए जापान में 
बराबर एक तरह की खींचा-तानी और बैसनस्थ चलता ही रहता 
है | शासको की ओर से प्राय: कहा जाता है कि राजनीतिज्ञ लोग 
देश को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और वैभव का बहुत कम ध्यान रखते हैं 
ओऔर.जिन व्याणरियों के साथ उनका सम्बन्ध है, उन्हींकीं और 
अधिक सम्पन्न बनाते की ओर ही उत्तका सबसे अधिक ध्यान 
रहता है। सैनिक दल से जो सवयुवक अफसर ओर, दूसरे 
पत्तपाती हैं, उन्तमे देश-हित का भाव चहुत ही प्रबल है! ऐसे 
लोगों ने अपनी शुप्त सभाये बना रकखी है जिनके सदस्यों को इस 
वात की इृद् प्रतिन्ना करनी पड़ती है कि राज्य के हित्त के लिए 
हम जो वात अच्छी समझेंगे, उसे पूरा करने मे अपनी तरफ से 
कोई कसर न करेगे। जिन बड़े-बड़े नेताओ की नीति इन्हे पसन्द 
नहीं है, उनकी अब ये लोग हत्यायें भी करने लगे हैं ' जापान 
के जन-साघारण मे से हारा ही ऐसा पहला व्यक्ति था, जो प्रधान 
मनत्री के पद पर पहुँच सका था। यह सेयूकाई दुल का नेता भी 
था। लेकिन सन्‌ १६२१ मे इसकी भी हत्या कर डाली गई थी। 
जापान में यसुदा बंक बहुत बड़ा समझा जाता है। उसके 
ओसिडेन्ट को भी इस लोगो ने उसी समय के क्गभग सार डाला 
था। हामागुच्री नाम का एक और प्रधान सन्‍्त्री सन्‌ १६३० में 
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एक चरम राष्ट्रवादी के द्वारा सख्त घायल हुआ था। और 
सन्‌ १६३२ में इनूकाई नास के पक तीसरे मन्त्री को सामरिकता- 
वादियो ने मार डाला था। इस प्रकार सैनिक दल के पक्षपाती 
प्रायः बड़े-बड़े राजनीतिज्ञो की हत्यायें करते रहते हैं। अदालतों 
में इस तरह के हत्यारों के साथ यह कहकर वहुत रिआयदठ की 
जाती है और उन्हे वहुत दलका दंड दिया जाता है कि ये लोग 
देश-हित के भावों से प्रेरित होकर ये सब काम करते है। नौ-सेना 
विभाग के जिन अफसरो ने इनूकाई की हत्या की थी, उन्हे पहले 
तो अदालत से सजाएँ मिल्न गई थीं। लेकिन सैनिकतावाद 
के पक्षपातियों के प्रार्थना करने पर सम्राट ने उन्हे बिलकुल क्षमा 
कर दिया था । और जब वे लोग जेलखाने से छूटकर आये थे, 
तब बाहर उनका बहुत अधिक सम्मान तथा अभ्यर्थना की 
गई थी । 

यूरोप के अधिनायक-तन्त्री देशो से जो बहुत सी खास बाते 
हैं, थे सब बहुत से अंशो मे जापान में भी पहले से ही भौजूद 
हैं। स्थानिक शासन वहाँ बहुत अधिक केन्द्रित है और थोड़े से 
ऐसे अफसरो के नियन्त्रण में है, जिन्हे केन्द्रीय अधिकारी नियुक्त 
करते है; और स्थानिक निवांचित काउन्सिलो का स्थानिक 
व्यवस्था पर बहुत ही कम नियंत्रण रहता है। केन्द्रीय शासन- 
प्रणाली भी बिलकुल नौकर-शाही के हाथ में है; और सब काम 
थोड़े से बड़े-बड़े अधिकारियों की आज्ञा और इच्छा के अनुसार 
ही होते हैं। राष्ट्रीय जीवन के सभी अंगो पर उनका पूरा नियंत्रण 
रहता है और खुलकर कोई इनकी अलोचना नहीं करने पाता। 
यदि किसी अच्छे पद पर कोई ऐसा आदमी होता है जो केन्द्रीय 
अधिकारियो की आँखो मे खटकता है, तो वह तुरन्त उस पद से 
हटा दिया जाता है| देश के शिल्प और व्यापार को यद्यपि राज्य 
की ओर से अच्छा प्रोत्साहन मिलता है, पर साथ ही केन्द्रीय 


ररँ 
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अधिकारियों का उन पर पूरा-पूरा नियंत्रण भी रहता है। बहुत 
से नये कामों में सरकार की तरफ से अच्छी आर्थिक सहायता 
भी मिलती है। जापान के रोजगारियों को जब दूसरे देशों के 
रोजगारियों से काम पड़ता है, तब उन्हें इस बात का पूरा विश्वास 
रहता है कि किसी तरह का झगड़ा होने पर राज्य के अधिकारी हर 
तरह से हमारी मदद करेंगे | अवसर पड़ने पर जापानी व्यापारी 
राज्य के अफसरों की सब आज्ञायें भी चुपचाप मान लेते हैं। वहाँ 
की मुद्रा-प्रणाली और व्यापारिक सम्बन्धों पर भी राज्य का पूरा 
नियंत्रण रहता है और इनका संचालन ऐसे ढंग से किया जाता 
है कि राष्ट्र के हितों पर किसी तरह का आधात न होने पावे। 
देश के आथिक जीवन के सभी अंगोंका और यहाँ तक कि 
खेती-बारी का भी ऐसे ढंग से संघटन किया गया है कि मालूम 
होता है कि सभी आर्थिक विपयो की पहले से द्वी योजना कर 
रक्खी गई थी। एक रूस को छोड़कर और किसी दूसरे देश में 
इस प्रकार की पूब-निश्चित आर्थिक योजना नहीं दिखाई देती । 
युरोपीय देशों के फैसिस्टवाद में यद्यपि अधिकतर सेनिकता 
की ही बातें दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के सारे फैसिस्ट 
आन्दोलन नागरिकों के ही चलाये हुए हैं। लेकिन जापान में 
चरम सोमा की राष्ट्रीयवा की जितनी शक्त्तियाँ हैं, वे सब 
सेनाओं और सैनिकों पर ही आश्रित हैं; और उस पर पालंमैण्ट 
का किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं हैं । इधर कुछ दिनो से वहाँ 
के नागरिकों में एक प्रकार का ऐसा फेसिस्टबाद चलने लगा है 
जो कृपकों के कष्ट दूर करने के लिये बहुत बड़ी-बड़ी माँगें पेश 
करता है। लेकिन इसे सेनिक तथा नौ-सेनिक नेताओं की जितनी 
सहायता मिल सकती है, उतना ही यह आन्दोलन सफल हो 
सकता है। आरम्भ में जिस समय जापान पाश्चात्य देशो की 
राजनीतिक संस्थाओं का अनुकरण करने लगा था, उस समय 
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कुछ दिनो के लिए योद्धा जाति का प्रशुत्व और प्रभाव कुछ कम 
हो गया था। लेकिन अब वहाँ केवल पालेमेण्टरी शासन 
प्रणाली ही आदर्श और अनुकरणीय नदी समकी जाती और 
इसी लिए अब वहाँ फिर से योद्धा जाति की फैसिस्ट शासन-प्रणाली 
स्थापित हो गई है। जब जापानियो ने पाश्चात्य संस्थाओं को 
अपनाना शुरू किया था, उन्हेने फ्रान्स, ग्रेट ब्रिटेन या 
अमेरिकन संयुक्त राज्यों का आदर्श अपने सामने नहीं रकखा था, 
बल्कि जर्मनी को ही अपने आदर्श के रूप मे चुना था; और 
बहुत सी बातो मे उसी का अनुकरण किया था। और इसका 
कारण यही था कि जर्मन प्रणाली में सब बातों मे थोड़े से बड़े-बड़े 
अधिकारियों की आज्ञाओं का ही पालन होता था; और वहाँ और 
देशों की अपेक्षा सैनिक वर्ग का सम्मान भी अधिक था और 
उमके हाथ मे अधिकार भो वहुत था | लेकिन ज़ब सन्‌ १६१४ में 
जर्मनी महायुद्ध में हारा गया और यूरोप मे पालेमैण्टरी 
प्रतिनिविसत्तात्मक शासन-अ्रणाली की विजय होती हुई दिखाई 
दी, तथ जापान में भी कुछ दिनो के लिए पालमेश्टरी शासन- 
अणाली का विकास होने लगा था। लेकिन जब रूसमे कम्यूनिस्टों 
के पेर अच्छी तरह जम गये, तब फिर लोगो के विचार कुछ-कुछ 
बदलने लगे | जिस समय यूरोप के राज्य रूस के कम्यूनिस्टों 
को दवाना चाहते थे, उस समय जापान ने भी साइवेरिया में 
घुसने का प्रयत्न किया था | लेकिन न तो पाश्चात्य शक्तियों को 
ही और न जापान को ही अपने इन प्रय॒त्नों मे कोई सफलता 
हुई थी; और इसी लिए जापानियो के विचार पालंमेण्टरी 
शासन-प्रणाली की ओर से और भी हटने लग गये थे। फिर 
जब साम्यवादियों के हाथ में पड़कर रूस उन्नति करने लगा, 
तब फिर लोग साम्यबादी विचारों और सिद्धान्तों की ओर भ्रवृत्त 
होने लग गये थे | और ऐसा जान पड़ता था कि जापान के पढ़े- 
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लिखे और सममदार भी अपने यहाँ साम्यवादी राज्य स्थापित 
करना चाहते है। लेकिन जब यह बात स्पष्ट हो गई कि 
बोल्शेविक लोग सारे संसार मे जो साम्यवादी राज्य-क्रान्ति 
करना चाहते थे, वह अब नहीं होगी, या कम-से-कम अभी कुछ 
दिनो तक इस प्रयत्न के सफल होने की कोई आशा नहीं है, तब 
फिर लोगो का मत बदलने लगा । ठीक उसी समय जापान मे 
कम्यूनिस्ट दुल्लों का दमन भी आरम्भ हो गया था। आगे 
चलकर जब फैसिस्टवाद यूरोप मे एक नया आदशे खड़ा करने 
लगा, वत्र जापानी भी उसी को अच्छा समझने लगें और 
बहाँ बहुत से लोग उसके पक्ष मे हो गये । और जब दूसरे महायुद्ध 
में जमनी ने फ्रान्स को पूरी तरह से दवा लिया, तब तो जापान 
में फेसिस्ट राज्य स्थापित द्वी हो गया। 

जब जसेनी में फैसिस्ट शासन-प्रणाल्री स्थापित हुई, तब 
भी अधिकांश जापानी इसी प्रणाली के भक्त हो गये थे । बात 
यह है कि जमनी के साथ जापान का कई बातो में बहुत मेल 
मिलता है । जापानी भी यही चाहते हैं कि राष्ट्र के हितों पर सबसे 
अधिक ध्यान रहे; ओर यदि आवश्यकता हो तो व्यक्तिगत हित 
उसके सामने दबाये भी जा सके | और ठीक यही बात जमनी 
में भी है। यो तो जापानी पहले से ही कई बातों में जमनी की 
नकल करते आते थे | पर जब जापानियो ने देखा कि फेसिस्ट 
शासन-प्रणाली की अधीनता मे ही आकर जमती अपने वे सब 
कलंक और अपमान धोने मे समरथ हुआ है, जो पिछले युद्ध मे 
पराजित होने के उपरान्त उसके सिर पड़े थे, तब वे इस प्रणाली के 
ओर भी अधिक समर्थक हो गये थे। इसी लिए स्वभावतः जापान 
ओर जमनी बहुत सी बातो में मित्न कर एक हो गये थे। दोनो ने 
ही प्रतिनिधिसत्तात्मक शॉंसन-पअणाली की सभी बाते अपने यहाँ 
से हृठा दीं और दोनों ने ही राष्ट्रससंच के सिद्धान्तों को मानने से 
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इन्कार कर दिया | दोनो ने ही यह घोषणा कर दी कि रूस की 
कम्यूनिस्ट शासन-प्रणाली बहुत ही हानिकारक है और संसार से 
उसका उठ जाना ही अच्छा है | दोनो ने ही यह घोषणा कर दी 
कि हमारा उद्देश्य अपनी राष्ट्रीयता का विस्तार करता है और 
हम अपनी-अपनी सभ्यता का प्रसार करना चाहते हैं। उधर 
जरमनी ने यह निश्चय कर लिया कि हम यूरोप में रूसी 
“बबरता” का किसी तरह प्रचार नहीं होने देंगे; और इधर 
जापान ने यह निश्चय कर लिया कि न तो हम एशिया में रूसी 
माक्से-भक्तों को हाथ-पैर फैलाने देगे और न यहाँ पाश्चात्य 
पूँज्ीदारों का प्रभुत्व रहने देगे। जापान जो अब चारो तरफ 
हाथ-पैर फैलाना चाहता है, उसका कारण भी यही है कि 
उसकी राष्ट्रीयता मे सैनिकता भी मिली हुई है। और साथ ही 
वह यह भी कहता है कि हम एशिया के लोगों को पाश्चात्य 
पूँजीदार लुटेरों के हाथ से छुड़ाना चाहते हैं| 

जापानियों की प्रसार-वात्ते--जापानियों में चारो ओर 
अपना प्रसार करने की वृत्ति और अनेक कारणों से तो है ही, 
पर साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि उनकी इस प्रवृत्ति का एक 
कारण उनकी आन्तरिक आर्थिक कठिनाइयाँ भी है। जापानी 
राष्ट्रीयवा के नेताओ की आकांज्षाएँ तो बहुत बड़ी-बड़ी हैं, परन्तु 
उन आकांक्षाओ को देखते हुए उनके देश मे कृषि और शिल्प 
दोनों के लिए ही बहुत थोड़ा क्षेत्र है। जापान पहाड़ी देश है और 
उप्तका बहुत बड़ा भाग ऐसा ही है, जिसमे खेती-बारी बिलकुल 
नही हो सकती । जिन जगहों मे खेती-बारी हो सकती है, वहाँ 
आबादी बहुत ही घनी होती जा रही है। कुछ जगहें ऐसी भी 
हैं, जहाँ की आबादी कम है और वहाँ खेती-बारी भी हो सकती 
है। लेकिन वहाँ की आबहवा कुछ ऐसी है कि लोग वहाँ जाकर 
प्र 
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बसना नहीं चाहते | जिन जगहदो मे ज्यादा आबादी है और जो 
आबहवा के खयाल से रहने के लायक हैं, उनमें किसानो की 
हालत इसलिए बहुत खराब है. कि उनके पास जमीन इतनी 
थोड़ी है कि उससे उनका अच्छी तरह गुजारा हो ही नहीं सकता। 
जापान शिल्प और उद्योग-धन्धो मे भी बहुत आगे बढ़ना चाहता 
है, लेकिन इनके लिए जिस कच्चे माल की जरूरत होती है, वह 
उप्त देश में पैदा हो ही नही सकता, क्योकि वहाँ जमीन की कमी 
है। वहाँ जो नदियाँ और जल-प्रपात आदि है, उनसे काफी 
बिजली पैदा की जाती है, जिसका शिल्प आदि में अच्छा 
उपयोग होता है । जापान मे कोयज्ञा भी है, लेकिन वह अच्छा 
नहीं होता, घटिया दरजे का होता है। लोहा और रुई आदि 
वहाँ बिल्कुल नहीं होती । हाँ, रेशम बहुत काफी होता है | इसी 
लिए जापान यह चाहता है कि कुछ ऐसे देश हमारे हाथ में 
आवे, जिनमे हमारी दिन-पर-दिन बढती हुई प्रजा जाकर बस 
सके और खेती-बारी कर सके और जहाँ से हमें काफी कच्चा 
माल भी मिल सके । अभी हाल में मंचूको पर इसीलिए उसने 
अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार किया है कि वहाँ बहुत सा कच्चा 
माल पैदा हो सकता है और वहाँ के निवासी अपने देश के इन 
साधनों का कोई विशेष उपयोग नही करते । इसके सिवा 

मंगोलिया के भीतरी भाग और उत्तरी चीन मे भी बहुत-सा 

कच्चा साल तैयार हो सकता है; और इन दोनों प्रदेशों पर 

मंचूको की ओर से सहज में आक्रमण और अधिकार किया जा 

सकता है । लेकिन इन प्रदेशों मे जापानी खेतिहरों की बस्ती 
वसना इसलिए कठिन है कि वहाँ ज्ञापानियों को ऐसे लोगों का 

मुकाबला करना पड़ेगा” जो उनकी अपेक्षा बहुत ही थोड़े में अपना 
निर्वाह कर सकते हैं। कनाडा और अमेरिकन संयुक्त राज्य 
अपने यहाँ जापानियो को बसने नहीं देते; इसलिए जापानी चाहते 
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हैं कि घोरनियो, न्यू गिनी, आस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रदेश और डच 
ईस्ट इन्डीज मे हम अपने उपनिवेरा स्थापित करे। और वत्तमान 
चुद्ध के समय वे अपनी यही इच्छा पूरी करने के फेर मे पढ़े 
हुए है । 
लेकिन जिन देशों में जापान अपने उपनिदेश स्थापित करना 
चाहता है, उनपर पहले से ही यूरोप के अनेक साम्राज्यो ने 
अधिकार कर रच्खा है| भ्रेट ब्रिटेन कहता है कि हम आरस्ट्रलिया 
में गोरो के सिचा और किसी को वसने ही नहीं देंगे; और 
आस्ट्रेलिया के सब राज़नीतिज्ञ भी उसकी इसी नीति के पूरे-पूरे 
समथंक हैं | अगर इंस्ट इंडीज मे जापान अपना सिक्का जमाना 
चाहता था, तो अँगरेज्ञ और डच दोनों ही मिलकर उसका घोर 
विरोध करते थे | हालेड पर जमेनी का अधिकार हो जाने पर 
चह इंस्ट इंडीज पर अधिकार करने के लिए आऔर भी उतावला 
हो रहा है । अभी अरबो रुपये खर्च करके ब्रिटेन ने सिंधापुर 
में अपने सैनिक वेड़ो का जो वहुत बड़ा अड्डा बचाया है, उसमें 
उद्देश्य यही है कि भारतीय महासागर और इंस्ट इंडीज के 
टापुओ पर जापानियों का राजनीतिक प्रभाव न पड़ सके। 
फिलिप्पाइन्स' आज-कल अमेरिकन साम्राज्य के अन्तर्गत है । 
लेकिन सम्भव है कि आगे चलकर उस पर जापान का सहज में 


१ फिलिप्पाइन बहुत से छोटे-चोटे टापुओं का एक समूह है, जो 
बोरिनियो के उत्तर से चीन और इंडोचीन के पास है। यह सन्‌ १८६६ 
में स्पेन से अमेरिकन संयुक्त राज्यों को मिला था। यहाँ चावक्त, नारियल 
चीनी, सन, तम्बाकू और इसी तरह की और कई चीजों की बहुत अच्छी 
पैदाचार होती है, और यहाँ के जंगकों में इसारती लकड़ी सी बहुत 
अधिक होती है। रा० च० चर्मा | 
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अधिकार हो सके। अमेरिकन संयुक्त राज्यो ने निश्चय कर लिया 
है कि फिलिपाइन्स को स्वराज्य दे दिया जाय; और इसका कारण 
यही है कि वह अमेरिका से बहुत दूर और चीन के बिलकुल 
पास पड़ता है; और अमेरिका इतनी दूर से उसकी रक्षा की 
यथेष्ट व्यवस्था नही कर सकता। लेकिन अगर यह मान भी 
लिया जाय कि फिलिपाइन्स पर से अमेरिका अपना प्रभाव हटा 
लेगा और वह जापान के हाथ मे चला जायगा, तो भी जापान 
का उससे इसलिए कोई बहुत ज्यादा काम नहीं निकलेगा कि 
उसकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओ को देखते हुए वह कोई 
चीज ही नही है। जापाम के नेता समस्त सुदूर पूवे पर अधिकार 
करना चाहते हैं; और इसीलिए उन्होने कोरिया तथा फारमोसा 
पर अधिकार कर लिया है; और अब वे चाहते हैं. कि चाहे समग्र 
चीन पर और चाहे उसके मिन्र-भिन्न खंडों पर हमारा राजनीतिक 
अधिकार हो जाय' परन्तु वे यह नहीं चाहते कि पूर्वी एशिया में 
रूस का किसी प्रकार का अधिकार हो या वहाँ रूस के कम्यूनिस्ट 
सिद्धान्तो और शासन-प्रणाली का प्रचार हो; इसी लिए वे 
संगोलिया और संचूको पर भी अपना पूरा-पूरा अधिकार रखना 
चाहते है। रूसियों के मार्ग मे बाघा खड़ी करने के लिए वे अपनो 


१ अपने इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए जापान ने प्ायः तीन 
वर्षों से चीन के साथ विना घोषणा किये युद्ध छेड रक्‍्खा है। इस युद्ध 
में जापान के अबतक पाँच-छुः लाख आदमी मरे और घायल हुए 
और ७५ करोड पाउण्ड खर्च हो चुके हैं। इस बीच में उसने चीन के 
दो-तिहाई प्रदेश पर अधिकार कर लिया है और वहाँ के १६ लाख 
सैनिकों को मारा और घायल किया है और वहाँ के शिल्प तथा व्यापार 
का घुरी तरह से नाश किया है। अब चीनियों ने जापानियों के साथ 
जमकर युद्ध करना कम कर दिया है और थे अधिकतर लुक-छिपकर 
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सैनिक शक्तियों का उपयोग करने में नहीं चूकते। वे यह भी 
सममते हैं कि रूस अपनी पूर्वी सीमा पर इसलिए जल्दी लड़ाई 
छेड़ने के लिए तैयार नहीं होगा कि उसे डर रहेगा कि कहीं 
पश्चिमी सीसा पर जमनी का आक्रमण न हो जाय | वत्तमान 
युद्ध में फ्रांस पर जमेनी का प्रशुत्व स्थापित हो जाने पर वह 
ऋतसीसी इंडो-चाइना पर भी अधिकार जमाने का प्रयत्न करने लगा है। 
ईस्टइंडियन टापुओं और भारत मे अभी वह अपना केवल व्यापार 
ही बढ़ा रहा है और दूसरे देशों के मुकावले मे बहुत सस्ता माल 
चेच रहा है। इन देशों में बह अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित 
करने से पहले व्यापारिक आधार दृढ़ करना चाहता है । जापानी 
नेताओ का यह विश्वास है कि ज्योद्दी हम इन देशो से यूरोपियन 
व्यापारियों को हटावेंगे, त्योही हम इन देशों पर से यूरोपियनों 
का राजनीतिक प्रभाव भी हटा देंगे, और जब सुदूर पूष का सारा 
व्यापार हमारे हाथ में आ जायगा, तब एशियावाले स्वभावतः 
हमारा नेतृत्व मान लेंगे और यूरोपियन साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
इम जो युद्ध छेड़ेगे, उसमे ये एशियावाले हमारा साथ देंगे। 
जापान की सब संस्थाये ऐसी ही हैं, जिनमें सारा अधिकार 
एक ही स्थान में केन्द्रित है और सभी जगह वहाँ सैनिक उपायों 


जापानी छावनियों पर छापा मारने लगे हैं। इधर उन्होंने जापानियों से 
अपने कुछ नगर तथा प्रदेश वापस भी ले लिये हैं, जिससे जापान 
आज-कल और भी परेशान हो रहा है । इसके सिवा जबसे चीन-जापान 
युद्ध छिंठा है, तबसे जापान का विदेशी व्यापार भी प्रायः एक-चौथाई 
कम हो गया है। और इसका कारण यह है कि कुछ लोगों ने जापानी 
साल का बहिप्कार आरस्भ कर दिया है । अभी यह युद्ध चल ही रहा है। 

' “+रा० च० वर्मा । 
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का अवलम्बन किया जाता है। उधर बाहर की ओर जापान 
अपना खूब प्रसार करना चाहता है और अपना साम्राज्य खूब 
बढ़ाना चाहता है। जापान की संस्थाये उसके इस उद्देश्य की 
सिद्धि के लिए परम उपयुक्त भी हैं। लेकिन जापान में अन्द्र-ही- 
अन्दर कुछ ऐसी शक्तियाँ भी काम कर रही हैं. जो इस उपद्रवी 
और आक्रमणकारी नीति के विरुद्ध है। यद्यपि इधर कुछ दिनो 
में शिल्प और व्यापार से जापान ने बहुत अधिक उन्नति कर ली 
है, लेकिन फिर भी वह एक बहुत ही गरीब देश है । वहाँ ज्यादा 
आबादी ऐसे ही गरीब किसानो की है जो बहुत ही थोड़े में बड़ी 
कठिनता से जीवन-निर्वाह करते हैं। चारो तरफ हाथ पैर फैलाने 
के लिए जिस पूँजी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, उसका 
जापान मे बहुत अभाष है | तरह-तरह की सैनिक शक्तियाँ रखने 
ओर अस्त्र-शस्त्र बढ़ाने में भी उसे बहुत अधिक खचे करना पड़ता 
है । साथ द्वी चहाँ की सरकार को गरीब खेतिहरो की भी कई 
तरह से सहायता करनी पड़ती है और शिल्प तथा उद्योग-घन्धों 
के विकास के लिए लोगो को खासी पूँजी भी देनी पड़ती है । वहाँ 
का सैनिक व्यय बहुत बढ़ा-चढ़ा है और अ्र्थ-बिभाग के सन्त्रियों 
को उस व्यय को रोकने या कम करने का कोई अधिकार नहीं 
होता; और इसलिए उन्हे आय ओर व्यय बराबर रखने के 
लिए सदा बहुत चिन्तित रहना रड़ता है; और कभी-कभी 
भगीरथ-परिश्रम करना पड़ता है। यदि कभी वे सैनिक मॉगों का 
किसी प्रकार का विरोध करते है तो प्राय: उन्हे अपने प्राणों तक 
से हाथ धोना पड़ता है। अथ-शास्त्र के ज्ञातां सदा यही कहा करते 
हैं कि जिस देश का व्यय उसकी आय की अपेक्षा बहुत अधिक 
होता है, उसका सर्चनाश हो जाता है। लेकिन अगर यह बात 
ठीक होती तो शायद जापान का अबसे बहुत दिन पहले ही 
सवबंनाश हो चुका होता | इधर जबसे उसने चीन के साथ युद्ध 
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छेड़ा है, तबसे प्रायः लोग यही कहते हैं कि इससे जापान का 
आर्थिक सवनाश होना अवश्यम्भावी है। लेकिन फिर भी अभी 
तक जापान जैसे-तैसे चत्ना ही चलता है। शायद आरम्भ मे 
उसने यही आशा की थी कि जिस तरह इटली ने सहज मे 
एबीसीनिया पर अधिकार कर लिया है, उसी प्रकार चीन पर 
सहज मे हमारा भी अधिकार हो जायगा | और उसने दो-तिहाई 
चौन पर अधिकार कर भी लिया है । लेकिन चीन के जिन प्रदेशों 
पर उसने अधिकार कर लिया है, उन प्रदेशों में भी वह अभी 
त्तक शान्ति और अपना शासन स्थापित करने मे समर्थ नहीं 
हुआ है। चीनवाले जापानियों को किसी तरह दम नहीं लेने 
देते । और कई चीनी नेताओ का यह हृद विश्वास है कि हम 
जापान को अन्त मे परास्त करके ही छोड़ेगे और इस युद्ध के 
कारण जापान का सबनाश हुए बिना न रहेगा। जो हो, लेकिन 
इसमे सन्देह नहीं कि चीन-जापान युद्ध ने जापान को सभी प्रकार 
से बहुत त्रस्त कर रक्खा है | वह चीन को अपने वश भे करने के 
लिए अपनी सारी शक्ति लगा रहा है, परन्तु अभीतक उसे इस 
प्रयत्न मे सफलता नही हो रही है। इस समय जो परिस्थिति 
चल रही है, उसे देखते हुए यदि दो-चार या छः महीने मे जापान 
निराश होकर चीन के साथ लड़ना छोड़ दे तो किसी को आश्चय 
न होगा। 

कहा जाता है कि इस युद्ध का जापान की आर्थिक अवस्था पर 
बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है| वहाँ बेकारी भी दिन पर दिन 
बढती जा रही है और चीजो का भाव भी बहुत बढता जा रहा 
है | बेकारी तो इसलिए बढ़ रही है कि वहाँ सब चीजों के 
उत्पादन का व्यय घटाने का इतना अधिक प्रयत्न किया जाता है 
और कारखानों आदि की मजदूरी इतनी घटाई जा रही है कि 
उससे ज्ोगो का काम किसी तरह नहीं चलता; और 
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विभागों में लोगो ने सिफे इसीलिए काम करना छोड़ दिया है 
कि उन्हें उचित से बहुत ह्वी कम वेतन मिलता है। चीजों के 
भाव पर नियन्त्रण रखने के लिए सरकार ने जो कानून बनाये 
हैं, उनका लोग ठीक तरह से पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे 
पुलिस का काम बहुत बढ़ गया है । चीन की लड़ाई मे सरकार 
को जो व्यय करना पड़ रहा हद और साथ ही नये-नये 
कल्न-कारखाने खोलने के लिए उसे जो धन चाहिए, उसके लिए 
सरकार ने कई वर्ष पहले कहा था कि जापानी जनता को ४५७ करोड़ 
पाउंड की बचत करनी चाहिए । वहाँ जनता जो घन बचाती है, 
वह सब सरकार उससे ऋण के रूप में ले लेती है। दो वर्ष पहले 
की जनता की चचत ४२ करोड़ पाउंड के लगभग हुई थी | गत बर्ष 
सरकार चाहती थी कि जनता ६० करोड़ पाउंड बचाकर सरकारी 
कागज खरीदे | कुछ लोगो का विश्वास है कि इस वे शायद 
उसे इससे भी अधिक घन को आवश्यकता होगी। वहाँ कुछ ऐसे 
उपाय भी सोचे जा रहें हैं जिनसे सारे देश के वयस्क पुरुष 
जबरदस्ती सेना में भर्ती किये जा सके और देश की पैदावार 
बढ़ाकर युद्ध के काम में लगाई जा सके | कुछ दिनों तक वहाँ यह 
भो आन्दोलन चल रहा था कि इस प्रकार के कार्यों के लिए प्रधान 
भन्‍्त्री के अधिकार और भी बढाये जाये। अबतक वहाँ के 
अधिकांश कारखानों मे मजदूरों को १५ और १६ घन्टे तक 
नित्य काम करना पड़ता था | लेकिन देश की बढ़ती हुईं बेकारी 
कम करने के लिए यह व्यवस्था की गई कि छुछ विभागों में 
वयस्क पुरुपो से दिन से केवल १२ घन्टे कांम लिया जाय। 
उसका राष्ट्रीय ऋण भी दिन-पर-दिन बहुत बढ़ता जा रहद्दा है। 
१३ सार्च १६३६ को यह ऋण एक अरब पाउंड से भी 
ऊपर था। 
यद्यपि इधर बहुत दिनो से जापाम अपनी आमदनी से बहुत 
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ज्यादा खर्च करता चला आ रहा है, तो भी वह साथ ही साथ 
अपना उत्पादन और व्यापार भी बरावर वढ़ाता आता है। 
उसके उत्पादन और व्यापार की यह उन्नति ऐसे समय से हुई है 
जब कि और-और देशो का व्यापार बराबर धटता रहा है और 
उनके यहाँ वेकारी बढ़ती रही है। लेकिन जापान ने व्यापारिक 
क्षेत्र में जो यह उन्नति की है, उसका उसे कही अधिक मूल्य 
देना पढ़ा है;और विशेषतः अपने यहाँ के गरीबों और किसानो के 
हितो का बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा है। यो तो ज्ञापान के 
सैनिक नेता जब चाहते हैं, तब बहोँ के राजनीतिज्ञो को दवा लेते 
है और उनसे जो चाहते हे, वह करा ढेते है। ककिन फिर भी 
अपने ऐश के गरीब कृषकों की अवस्था देखते हुए उन्हे अपने 
बहुत से हौसले मन ही मत दबा रखने पड़ते है और जहॉतक 
हो सकता है, अपने वहुत से काम सस्ते में ही निपटाने पड़ते हैं । 
चीन के शांधाई नामक वन्द्रगाह पर एक बार जापान ने जो 
चढ़ाई की थी, उसमें उसका खर्च तो बहुत अधिक पढ़ गया था, 
पर उससे कोई विशेष लाभ नही हुआ था । अब वह फिर शांघाई 
से यूरोपियनो को निकालने के प्रवत्व में लगा है और अंग्रेजो ने 
तो बहाँ से अपनी सेना हटा भो ली है (अगस्त १६४०) | हों, मंचूको 
को अपने अधिकार में लाने के लिए उसने जो कुछ व्यय किया था, 
उससे अवश्य ही उसे कुछ आर्थिक लाभ हुआ है। रूस-जापान 
युद्ध में जापान का जितना घन व्यय हुआ था, उससे सत्तर 
गुत्ता अधिक वह अबतक इधर तीन वर्षों मे चीन के साथ लड़ने 
में खचे कर चुका है। यद्यपि शांघाईवाली चढ़ाई मे जापान को जो 
कटठु अनुभव हुआ था, उसके कारण बहुत दिनो तक जापानियो 
फो चीन के साथ लड़ने की जल्दी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन 
इधर यूरोप को राजनीतिक परिस्थिति हाँवाडोल देखकर ही 
उसने यह सोचा था कि यह समय चीन पर से यूरोपियनों का 
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प्रभुत्व हटाने के लिए बहुत अनुकूल है; और इसीलिए उसने 
इस बार फिर चीन पर चढ़ाई की है । और यदि इस बार भी उसे 
बैसा ही अनुभव हुआ, जैसा कि शांघाईवाली चढ़ाई के समय 
हुआ था, तो सम्भव है कि बहुत दिनो के लिए उसे ऐसी शिक्षा 
मिल जाय कि वह इस प्रकार का दुस्सांहइल न कर सके। 

सन्‌ १९१५ मे जिस समय यूरोप मे भीपण युद्ध छिड़ा हुआ 
था, उस समय जापान ने चीन के सामने अपनी इक्कीस जबरदस्त 
माँगे पेश की थी। लेकिन उस समय अमेरिका के संयुक्त राज्यो 
ने ही बीच से पढ़कर |किसी तरह चीन का छुटकारा कराया 
था। सन १६१८ के बाद जापान ने जब साइबेरिया की तरफ 
बढने का प्रयत्न किया था, तब भी अमेरिकन संयुक्त राज्यो ने 
ही उसका वह प्रयत्न विफल्न किया था | लेकिन उसके बाद जो 
बहुत दिनों तक जापान चुपचाप रहा और उसने चीन पर 
आक्रमण करने का कोई प्रयत्न नही किया था, उसका कारण 
यह नहीं था कि उसे संयुक्त राज्यो का अथवा राष्ट्र-संघ का 
कोई भय था, बल्कि उसका कारण यही था कि उसकी आर्थिक 
अबस्थ। अच्छी नहीं थी । और इस बार भी कदाचित्‌ उसने 
अपनी दिन-पर-द्नि गिरती हुई आर्थिक अवस्था सुधारने के ही 
मुख्य उद्देश्य से चीन पर चढ़ाई की थी | जापानी नेताओ के सन 
में सारे एशिया पर अपना भ्रभ्ञ॒त्व स्थापित करने की जो इच्छा 
है, वह बरावर स्पष्ट शब्दों से प्रकट करते रहते हैं। अग्रेल 
सन्‌ १६२४ से तो जापान की एक सरकारी घोषणा तक में यह 
. बात स्पष्ट रूप से कही गई थी और मानो पाश्चात्य शक्तियों 
को साफ तौर पर चुनौती ही दी गई थी। इस घोषणा में 
जापान ने साफ-साफ कह दिया था कि सुदूर पूव के सम्बन्ध मे 
हमारा भी वही मनरोवाल्ा - सिद्धान्त है| हम यहाँ किसी विदेशी 
शक्ति को कोई हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहते। उसमें यह भी 
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कहा गया था कि चीन के मामले मे यूरोपियन शक्तियों को नही 
पड़ना चाहिए और चीन को ऐसी कोई सहायता नही देनी चाहिए, 
जिससे वह जापान का आक्रमण रोकने में समर्थ हो सके। 
ज्ञब अमेरिका में घरेलू झगड़े बहुत बढ़ गये और अमेरिका 
अपनी आर्थिक अवस्था के सुधार मे लग गया, तब जापान को 
अपना दुष्ट उद्देश्य सिद्ध करने का और भी अच्छा अवसर मिल 
गया और वह एक-एक करके चीन के कुछ अंशो पर अधिकार 
करने लगा | पहले तो उसने मंचूको पर आक्रमण करके उसे 
अपने अधिकार मे किया और वहाँ एक ऐसे व्यक्ति को सिहासन 
पर बैठाया, जो हर तरह से उसके हाथ का खिलौना था; और 
तब वहाँ की सारी आर्थिक व्यवस्था अपने हाथ में कर ली। 
ओर जब वहाँ उसके पेर अच्छी तरह जम गये, तब उससे 
उत्तरी चीन पर आक्रमण कर दिया । और इधर तीन बरसो से 
चोन के साथ उसकी जबरदस्त लडाई चलन रही है। इस बीच में 
उसने चीन के बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार तो कर लिया है, 
लेकिन उस हिस्से मे भी चीनवाले अभीतक बराबर लड़ ही 
रहे है । 
इस दूसरे यूरोपीय युद्ध के समय उसन अंगरेज़ों पर दबाव 
डालकर बरमा के रास्ते चीन में माल पहुँचना बन्द कर दिया; 
और हारे हुए फ्रांस पर दबाव डालकर चीन के लिए इंडो-चीन 
वाला रास्ता भी बन्द कर दिया। अब चीन को जो थोड़ी-बहुत 
सामग्री मिलती है, बह प्रायः सोवियट रूस से द्वी मिलती है । 
जापान के नेताओं को वहाँ की प्रजा पर इतना अधिक 
विश्वास है कि वे सममते हैं कि जिस समय राज्य पर कोई 
संकट आवेगा या कोई विकट परिस्थिति उत्पन्न होगी, तब प्रजा 
अपने सभी स्वार्थों का त्याग करके केवल वही काम करेगी, 
जिससे देश का हित होगा । पाश्चात्य देशों के निवासियों और 
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विशेषत: जिटिश तथा फान्सीसी व्यक्तिम्वातन्त्यवादियों को यह 
वात वहुत दी विज्कक्षण मालूम होती है और यह जल्दी उनकी 
समभ में ही नहीं आता कवि कोई प्रजा अपने देश के हित के 
लिए इतना अधिक स्वाथे-त्याग किस प्रकार कर सकती है । परंतु 
वास्तव में ऐसा जान पड़ता है कि संसार का कोई काम ऐसा नहीं 
हो सकता, जो जापानी प्रज्ञा अपने देश और राज्य के लिए न 
कर सकती हो । इसी प्रकार की कुछ भावना नाजी जर्मनी में 
भी देखने मे आती है और मुसोलिनी भी वरावर इटेलियनों को 
अपना भाव इसी प्रकार का रखने की शिक्षा देता रहता है। 
थुरोप के अन्यान्य देशों के निवासियों में किसी विशेष अवसर 
पर तो कुछ समय के लिये अवश्य ही ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता 
है, लेकिन फिर भी वहाँ के अधिकांश निवासियों को यही जान 
पड़ता है कि इस प्रकार का भाव बिलकुल ऋत्रिम होता है, वह 
मनुष्यों पर जबरदस्ती लादा जाता है और उसका प्रभाव चिर- 
स्थायी नहीं होता। परन्तु जापान में बहुत दिनों से जो प्रवल 
राष्ट्रीया की परम्परा चली आई है, उससे देश-हवित्त के लिए 
चरम सीमा के स्वार्थ-त्याग का भाव जापानियों मे बिलकुल 
स्वाभाविक हो गया है । उसमें कभी-कभी जो न्यूनता हो जाती 
केवल इसी लिए कि वे बीच-बीच मे पाश्चात्य देशों की 
पालमेण्टरी शासन-प्रणाली और उसके बिधानों का अम्लुकरण 
करने लगते हैं। लेकिन जब से वहाँ फैसिस्ट विचारों की प्रवलता 
होने लगी थी, तब से जापानियों में फिर वही स्वार्थ-त्यागवाला 
आध प्रबल होने क्षण गया था । अब तो उसका स्वरूप इसलिए 
ओर भी अधिक उम्र तथा भयंकर हो गया है कि उसकी आर्थिक 
ओर सैनिक व्यवस्था भी बिल्कुल पाश्वात्य ढंग की हो गई है। 
ओर आशा है कि अब वहाँ फेसिस्ट शासन स्थापित हो 
जाने पर वह स्वरूप और सी उम्र तथा भयंकर हो जायगा। 
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युरोप में फेसिस्टवाद का उप्र और भीषण रखरूप उसी समय 
देखने में आता है, जब कि वहाँ कोई विकट संकट सामने दिखाई 
देता है; और यदि उस संकट की विकटता कम हो जाय, तो वह 
स्वारथ-त्यागवाला भाव भी ढीला पड़ जाता है। लेकिन जापानी 
फैसिस्टवाद के लिए इस प्रकार के किसी उत्तेजक तत्त्व की कोई 
आवश्यकता नहीं होती | और अब तो जापान ने स्वयं ही अनेक 
प्रकार के नये वैज्ञानिक अस्त्र-शस्त्र बना लिये हैं और इसीलिए 
चह पहले-पहल युरोपियन सभ्यता का मुकाबला ऐसी निर्भीकता 
से करने के लिए तैयार हो गया हैं जो सिर्फ जंगली फिरकों मे 
ही देखने मे आती है । 

लेकिन फिर भी इसमें एक बात संतोष की अवर्य है। 
जापान के निकटतम पड़ोसी चीन और रूस हैं। और इनमे से 
कोई ऐसा मुज्ञायम चारा नहीं है, जिसे जापान सहज में हज़म 
कर सके । जापानियों के आक्रमण करने पर चीती सेनाये 
तितर-बितर हो सकती हैं, लेकिन फिर भी चीन इतना बड़ा और 
विस्तृत देश है कि जापान अपनी सारी सैनिक शक्ति लगाकर 
भी न तो उसे पद्‌-दलित ही कर सकता है और थ उसकी व्यवस्था 
तथा संघटन ही कर सकता है। रूस के लिए कुछ कठिनता 
अवश्य है और बह सहज में अपने सुदूर पूर्व के देशों की रत्ता 
नहीं कर सकता । अब मंचूकों भी जापानियों के हाथ मे चल्ा 
ग्या है, इसलिए वह केबल आकाश-्सार्ग से ही आक्रमण करके 
व्लेडिबोस्टक और आमूर रेलवे की रक्षा कर सकता है। और 
नहीं तो साधारणतः सैनिक दृष्टि से वह किसी प्रकार उनकी 
रक्षा नहीं कर सकता। सन्‌ १६१४५ और १६१६ में भी जापान ने 
साइवेरिया में घुसने का प्रयत्न किया था और उन दिनो सोविएट 
रूस आज-कल की अपेक्षा बहुत ही दुर्वल था। लेकिन उस समय 
भी रूसियों ने साइबेरिया में जापान की दाल नहीं गलने दी थी। 
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फिर अब तो वह उस समय की अपेक्षा कहीं अधिक बलवान 
हो गया है । ऐसी अवस्था में सल्ला केसे यह आशा की जा सकती 
है कि जापान सहज से साइबेरिया में म्रवेश कर सकेगा ? इस 
समय तो पाश्चात्य देशों के लिए सन्‍्तोष की यही वात है कि 
जापान के साधन बहुत ही परिमित हैं और उसे बहुत दिनों तक 
मंचूकों के आस-पास के शअदेशों तथा चीन में ही उत्षके रहना 
पड़ेगा । जो प्रदेश पाश्चात्य शक्तियों के हाथ मे हैं, उन पर न तो 
जापान को आक्रमण करने का साहस ही होगा और न जल्‍दी 
अवसर ही सिल्ेगा | रूस भी इस समय अपनी आर्थिक अवस्था 
सुधारने और अपने देश का राजनीतिक संघटन करने से लगा 
हुआ है । पर साथ ही वह अपने पूर्वी पड़ोसी की ओर से 
निश्चिन्त नहीं है। रूस चाहता है कि चीन में सी सोविएट 
शासन-प्रणाल्री स्थापित हो जाय और तब रूस से चीन' तक हर 
जगह सोबिएट-प्रणाली ही दिखाई दे | पर जापान चाहता है कि 
वह इस दोनो के बीच में पड़नेवाले संगोलिया पर अधिकार कर 
ले और चीन सें सोविएट शासन्त-प्रणाली न प्रचलित होने पावे । 
एक ओर तो रूस सारे एशिया पर अपना प्रभाव डालना चाहता 
है और दूसरी ओर जापान | लेकिन रूस को यह आशा है कि 
जब जापान अपने वित्ते के बाहर कोई काम करना चाहेगा, तब 
सभी पूर्बी देश उसकी नीति के घोर विरोधी हो जायंगे और तब 
हसारा काम आप-से-आप हो जायगा ! लेकिन पार्चात्य शक्तियों 
की वात छुछ और ही है। एशिया में चाहे रूस का असुत्व 
स्थापित हो और चाहे जापान का, हर हालत में युरोप की 
शक्तियों के बल और प्रतिष्ठा का नाश होगा। जिस समय 
जापान ने संचूरिया पर अधिकार किया था, उस समय राष्ट्र संघ 
की शक्तियाँ केबल इसी लिए चुप रह गई थीं कि वे संचूरिया का 
रूस के हाथ में जाने की अपेक्षा जापान के हाथ मे जाना कही 
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अच्छा समझती थी। जापान तो अपनी सात्राज्यवादी नीति के 
अनुसार एशिया के देशो पर अपना प्रमुत्व ही स्थापित करना 
चाहता है और उन्हे सदा अधीनता में ही रखना चाहता है; 
परन्तु रूस चाहता है कि एशिया के सब देश पराधीनता से छूट 
कर विलकुल स्व॒तन्त्र हों जायें; और इसीलिए जापान के 
मनमानी करने पर युरोपीय शक्तियोँ चुप रहती हैं । 


+७: 
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चीन की राजनीतिक प्रणाली का जिक्र करता एक तरह 
से इसलिए गलत है कि पाश्चात्य दृष्टि से चीन मे किसी प्रकार 
की राजनीतिक प्रणाल्री है ही नहीं। वहाँ एक सरकार तो 
नानकिंग मे च्यांग-काई-शेक के अधिकार से है। और वहाँ चीनी 
प्रजातन्त्र का एक संघटन-विधान भी है। इस प्रजातन्त्र में 
सरकार का एक राष्ट्रपति होता है, राज-मंत्रियो का एक मंत्री-संडल 
होता है। लेजिस्लेटिव, एक्जिक्यूटिव तथा कुछ और श्रकार की 
काउन्सिले होती हैं। करो के द्वारा राजस्व इकट्ठा होता है। सिचिल 
सरविस है और सेना है । परन्तु वास्तव में चीन के बहुत विस्तृत 
क्ोत्र का बहुत ही थोड़ा-सा अंश इस सरकार के हाथ मे है और 
उसकी राजनीतिक तथा कानूनी प्रणाली का अधिकांश अभी 
तक सिफ काग़जो पर ही लिखा पड़ा है, उसके सिवा और कहीं 
उसका कोई अस्तित्व नहीं है । न्‍ 

नानकिंग से जो प्रजातन्त्र की राष्ट्रीय सरकार है, उसके सिवा 
चीन मे और भी कई सरकारें हैं। यदि सच पूछिए तो निश्चित 
रूप से कोई यह नहीं कद्द सकता कि वहाँ कितनी सरकारे हैं 
और उनका आपस में क्या सम्बन्ध है? सबसे पहले तो वहाँ 
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बहुत-सी प्रोतीय सरकारें हैं, जिनमे से कुछ तो किसी एक द्वी 
गवर्नर या सैनिक नेता के अधिकार में हैं और छुछ मे राजनीतिज्ञों 
की काउन्सिले सब काम करती हैं। इसी अन्तिम प्रकार की 
एक सरकार कैण्टन मे है। और किसी हृद तक यह भी कहा 
जा सकता है कि सभी ग्रोतो में शासन-कार्यों के लिए किसी-न- 
किसी प्रकार की काउन्सिले भी हैं । इनमें से कोई सरकार तो 
अ्यांग-काई-शेक की सरकार का पूरा-पूरा अधिकार और नियंत्रण 
मानती है, कोई कम, और कोई अधिक मानती है, और कुछ 
ऐसी भी हैं जो उसका कुछ भी अधिकार नहीं मानती । हाँ, सभी 
सरकारें चीन की राष्ट्रीय एकता अवश्य मानती हैं; और सम्भव 
है कि आगे चलकर मिलकर एक हो जायें और एक बड़ी राष्ट्रीय 
सरकार की सत्ता मानने लगें | लेकिन अभी तो यह राष्ट्रीय एकता 
भी सब जगह समान रूप से नदी मानी जाती। यों कहने के 
लिए मंचुकों भी चीनी राज्य की सीमा के अन्दर ही है, लेकिन 
जापान ने वहाँ जिस मंचूरियन साम्राज्य की स्थापना की है, वह 
चीन की किसी प्रकार की अधीनता नहीं मानता। भीतरी 
मंगोलिया और बाहरी मंगोलिया भी इसी प्रकार नाम मात्र 
के लिए चीनी सीमा के अन्दर हैं और चीनी राज्य के अन्तगंत 
हैं। लेकिन बाहरी मंगोलिया में जो सोबिएट प्रजातन्त्र है, उसका 
वास्तव में रूसी सोचिएट प्रजातंत्र के साथ बहुत घनिष्ट सम्बन्ध 
हैं और बह नानकिंग की को$ आज्ञा नहीं सानता | अब जेहोल 
भी मंचूको के साथ मिला लिया गया है। भीतरी मंगोलिया 
अभी तक झगड़े में ही पड़ा हैं। उसे चीन भी अपने अधिकार 
में रखना चाहता है, मंचूको, चल्कि यो कना चाहिए कि जापान 
भी अपना अधिकार जमाना चाहता है और मंग्रोलिया का 
सोबिएट प्रजातन्त्र भी उसे अपनी तरफ खीचना चाहता है| 

इसी तरह कानूनी दृष्टि से तिब्बत भी चीन का दी है। लेकिन 
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सन्धिवाले बन्द्रगाह ( 7०2६7 7075 ) कहलाते हैं और जिन 
में सन्धियो के द्वारा विदेशियों को बहुत से अधिकार मिल्रे हुए 
हैं। इसके सिवा देश के भीतरी भागो मे भी नदियों के किनारे 
कुछ ऐसे बन्द्रगाह हैं जिनमें विदेशियों को विशेष अधिकार 
प्राप्त हैं । इधर कुछ दिलो से ऐसे स्थानों की संख्या कुछ कम हो 
गई है, जिनमें विदशियों को कुछ खास रिआयते मिली हुई थी । 
इसी प्रकार के स्थानों मे बेई-हाई-बाई नाम का एक स्थान है 
जो ब्रिटिश सरकार ने सन्‌ १६३० मे चीन को लौटा दिया था; 
ओर तियेन्तसिन में इस प्रकार का जो अधिकार वेलजियनों को 
था, बह उन्होंने सन्‌ १६३१ मे चीन को लौटा दिया था। पहले 
हानकाऊ मे भी अंगरेजों को कुछ अधिकार मिले हुए थे; 
लेकिन सन्‌ १६२६ में चीन ने स्वयं ही वहाँ की सारी व्यवस्था 
अपने हाथ मे ले ली थी और तब से आज तक फिर कभी 
अगरेजो ने उसे अपने हाथ में करने का कोई प्रयत्न नहीं 
किया । लेकिन फिर भी इस समय चीनी भूमि पर विदेशी 
शक्तियों की जो बस्तियाँ बसी हुई हैं, उन सबके कारण चीनी 
सरकार का प्रभुत्त और अधिकार बहुत ही कम हो गया है ; 
ओर इसका कारण यह है कि चीन का जितना विदेशी व्यापार 
है, उसका बहुत बड़ा अंश शंघाई और हांग-कांग के ही अधिकार 
में है। और इनमे भी शंघाई तो चीन के शिल्प और उद्योग- 
धन्धों का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। 

विदेशियों के अधिकार में और बाहरी क्षेत्रों में इसी प्रकार 
की व्यवस्था है; लेकिन फिर भी ये सब स्थान चीनी सरकार 
के प्रति थोड़ी बहुत निष्ठा और भक्ति अवश्य ही रखते है। 
लेकिन देश के भीतरी भागो की अवस्था तो इस से भी गई- 
बीती है | बहुत से अदेशो पर कम्यूनिस्टो काया कम से कम 
सोवियट नियन्त्रण है। उधर उत्तर-पश्चिस में नानकिग की 
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सरकार है और दक्षिण से कैन्टन की सरकार है। इन दोनो 
के वीच में कियांग्सी में सोविएट सरकार है, और सोबिएट 
तेत्रों में यही सबसे अधिक महत्व का क्षेत्र ह। थह भिलकुल 
पहाड़ी प्रदेश है और इधर कई वरसों से इसका बिलकुल स्ततन्त्र 
अस्तित्व चला आ रहा है । च्यांग काई शेक ने यहाँ से सोबिएट 
शासन हटाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसे कोई सफलता 
नही हुई । होनन और हुपेह नामक प्रदेश मे भी सोविएट शासन 
है। परन्तु इन प्रदेशो की राजनीतिक अवस्था प्रायः: बदलती 
रहती है और वहाँ की सरकारों का नियन्त्रण दृढ़ नहीं है । 
देश के सध्य भाग से भी और दक्षिणी साग मे इसी प्रकार के 
कुछ सोविएट क्षेत्र हैं। रानकिंग और कैन्टन के बीच से फूकियेन 
पड़ता है । अभी कुछ ही चरस पहले वहाँ च्यांग काई शेक के 
विरोध मे एक बाम पाश्य की स्व॒तन्त्र सरकार स्थापित करने 
का प्रयत्न किया गया था | लेकिन इसमें कैन्टन के नेताओं ने 
सहायता नहीं दी, जिससे वह प्रयत्त विफल हो गया और 
विद्रोहियो का पूरा-पूरा दमन हुआ | कैन्टन की सरकार कभी 
तो नानकिग-बाली सरकार के साथ मित्र जाती है और कभी 
उसके विरुद्ध हो जाती है। लेकिन फिर भी उसका सारा 
नियन्त्रण और शासन स्व॒तन्त्र ही रहता है। उत्तरी चीन का 
केन्द्र पेकिन से है, पर वहाँ कोई निश्चित राजनीतिक व्यवस्था 
नही है। वहाँ का शासन प्राय आन्तीय गबनेरों था सैनिक 
नेताओं के हाथ में रहता है। ये लोग कहने के लिए तो नानकिग 
के अधीन होते है, लेकिन जरा सी बात होते ही चट दूसरी 
तरफ भी जा मिलते है; और फिर अवसर सिलते ही अपने 
पुराने स्वाभियों का भी अभुत्व मानने लगते हैं । इधर कई बरसो 
से इनमें से कुछ गवर्नर और सैनिक नेता जापान की तरफ सिल 
गये थे | और इधर तीन बरसो से जापान ने चीन मे जो उपद्रव 
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मचा रक्खा है, वह बहुत कुछ इन लोगों के षड़यन्त्र का भी 
परिणाम है। 

इस प्रकार बीस लाख वर्ग सील से भी अधिक, और यदि 
हम मंचूरिया, मंगोलिया और तिब्बत को भी इसमें शामिल्र कर 
लें पो चालीस लाख वर्ग मील से भी अधिक प्रदेश ऐसा है, जिस 
पर निश्चित रूप से किसी का राजनीतिक स्वामित्व नही है; और 
इसका अधिकांश ऐसा ही है जिसमें कोई निश्चित शासन-प्रणाली 
भी नही है। कोई यह भी नहीं जानता कि इन स्थानों में कितने 
आदमी रहते हैं | लेकिन फिर भी अनुमान किया जाता है कि इन 
सब प्रदेशों में ४५ से ५० करोड़ तक आदमी रहते हैं। सारे 
संसार मे जितने आदमी बसते हैं, उनमे से करीब-करीब एक- 
चौथाई चीनी हैं । 

आज-कल पढ़े-लिखे और सममदार लोगों की प्रायः यही 
धारणा रहती है कि किसी प्रकार का सभ्यतापूर्ण - जीवन व्यतीत 
करने के लिए एक दृढ़ और प्रबल राज्य की बहुत बड़ी 
आवश्यकता होती है। और इसी लिए पाश्चात्य देशो के निवासियों 
को यह देखकर बहुत अधिक आश्चर्य होता है कि जो चीनी 
निस्सन्देह रूप से बहुत अधिक सभ्य हैं, वे इस प्रकार की 
राजनीतिक परिस्थितियों में किस प्रकार जीवन-यापन करते हैं। 
हम आयः सुना करते हैं. कि चीन मे ऐसे गृह-युद्ध होते रहते हैं, 
जिनमे बहुत बड़े-बड़े और घने बसे हुए प्रदेश बिलकुल बरबाद॑ 
हो जाते है, वहां सदा बहुत बड़ी बाढ़े' आती रहती हैं, अनेक 
प्रकार के भीषण मारक रोग फैलते रहते हैं, आये दिन बड़े-बड़े 
अकाल पड़ते हैं, लाखों आदमी अपना घर-बार छोड़कर भाग 
जाते हैं और लुटेरों और डाकुओं के बड़े-बड़े दल सारे देश में 
घूमते रहते हैं। उस समय हमें बहुत अधिक आश्चर्य होता है 
आर हम सोचते हैं कि या तो इन चीनियो को अब तक नितान्त 
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बबेर अवस्था में पहुँच जाना चाहिए था और या कमर कसकर 
इस बात का प्रयत्न करना चाहिए था कि यह सारी गड़बड़ी ओर 
व्यवस्था दूर हो जाय और देश मे एक ऐसी हृह सरकार 
स्थापित हो जो सारी प्रजा को एक सूत्र में बॉयकर रख सके। 
पाश्वात्य देशो के राजनोतिज्ञ भी ओर व्यापारी भी बराबर 
चिल्लाते रहते हैं कि चीन में एक प्रबल केन्द्रित सरकार के स्थापित 
होने की बहुत आवश्यकता है; और जब कभी कोई नेता यह 
काम करने का वाद करता है, तव हर तरह से उसकी पूरी-पूरी 
सहायता भी करते है। कभी-कभी ऐसा अवसर भी आता है 
जब देखनेवालो को यह मालूम होने लगता है कि अब शीघ्र ही 
चौन मे एकता स्थापित हो जञायगी। लेकिन इसी बीच में फिर 
कोई ऐसी घटना हो जाती है जो सारे चीन को पहले की तरह 
दिन्न-मिन्न कर देती है। फिर कोई गृह-युद्ध छिढ़ जाता है. भौर 
फिर पुकार मचती है कि रोजगार चौपट हो रहा है। जो धन 
पुराने बड़े-बड़े ऋण चुकाने के लिए दिया जाना चाहिए था, वही फिर 
नग्रे-तये अस्त्र-शस्त्र खरीदने मे खतम हो जाता है-पुराने ऋगों 
का बहुत सा अंश भी अख-शस्त्र खरीदने मे ही लगा है--और 
लोग चीनियो की इस आदत की शिकायत करने लगते है कि वे 
विदेशियों के साथ घृणा करते है। लेकिन सच बात यह है कि 
सभी विदेशी चीन मे केवल इसलिए एक हृढ़ सरकार स्थापित 
करना चाहते है कि हम उससे खूब रुपये वसूल कर सके । घीतियों 
की एक यह भी आदत है कि वे राष्ट्रीयता के भावों से प्रेरित 
होकर बहुत जल्दी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लग जाते 
है। और इसका कारण यही है कि विदेशियों का मुकाबला करने 
के लिए और उनके प्रति अपनी घृणा और रोष प्रकट करने के 
लिए उनके यहाँ कोई संघटित राष्ट्रीय राज्य नहीं है। अब यदि 
बेचारे चीनियो का देशशम विदेशी वस्तुओ के बहिष्कार के हूप 
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मेन प्रकट हो, तो और किस रूप में प्रकट हो? बस यही 
बहिष्कार उनका आखिरी सहारा रह जाता है । 
चीनी गांव--चाहे पाश्चात्य आलोचक और उनके साथ 
बहुत से शिक्षित चीनी भी भत्ते ही लाख चिल्लाया करें, लेकिन 
फिर भी चीनियों का जीवन बिलकुल ठीक तरह से बीतता चल्षता . 
है | उस पर इन सब अव्यवस्थाओ का कोई प्रभाव नही पड़ने 
वा; बल्कि हम कह सकते है कि एक बहुत बड़ी हृद्‌ तक वे इन 
सब अव्यवस्थाओ की कोई परवाह भी नहीं करते | इसके सिवा 
पाश्चात्य आलोचक चीच की राजनीतिक अवस्था देखकर जो 
यह समम लेते हैं कि वहाँ किसी तरह का व्यवस्थित शासन 
नहीं है, यह भी उनकी भूल है। चीन बहुत पुराने जमाने से 
बीस-बाईस बड़े-बड़े प्रान्तों मे बेटा हुआ है और वह एक बहुत्त 
बड़ा राष्ट्र समझा जाता है। लेकिन सामाजिक शासन के लिए 
बहाँ असल इकाई सारा चीनी राष्ट्र नहीं है, बल्कि उसके बहुत 
ही छोटे-छोटे टुकड़े है। सारे राष्ट्र अथवा प्रान्तों पर चाहे जो 
बीतती रहे, लेकिन गॉबो का जीवन तब तक बराबर ज्यो का त्यों 
चलता रहता है, जब तक स्वयं उन गाँवों में लड़नेवाली सेनाएँ 
न आ पहुँचें। और उस अवस्था मे भी ज्यों-ही वे सेनाएँ गाँव से 
हट जाती हैं, त्यो-ही वहाँ के निवासी अपने घावों की सरहम- 
पढ्टी करके फिर पहले की तरह जीवन व्यतीत करने लगते है। 
चाहे कितनी ही बड़ी बरबादी सामने क्यों न दिखाई देती दो और 
चाहे कितनी ही बड़ी बरबादी क्यो न हो चुकी हो, लेकिन चीन 
के देहाती अपनी जमीने जोतने-बोने का काम कभी बन्द नहीं 
करते | हाँ, कुछ प्रदेश वहाँ अवश्य ऐसे है, जिन पर ,हर साल 
कुछ न कुछ आक्रमण होते रहते हैं, जैसे शान्ट्रंग के कुछ हिस्से । 
आर ऐसे स्थानो के लोग वहाँ से हटकर ऐसी जगहों मे चले गये 
हैं, जहाँ आबादी कम है) मंचूरिया और भीतरी मंगोलिया से 
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आज-कल बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही स्थानो से आकर बसे 
हैं। और इन प्रदेशों में हर साल मीलो बंजर जमीने ये नवागन्तुक 
खेती-बारी के लिए तैयार करते हैं और उनमे फसलें पैदा 
, करते हैं। 

तात्यय यह कि गॉँबो का जोबन प्रायः ज्यो का त्यो चलता 
रहता है; और इसका मुख्य कारण यही है कि चीन मे परिवार 
की सस्था बहुत ही दृढ़ है । चीन में पूर्वजों की जो उपासना और 
पूजा होती है, वह पारिवारिक संस्था की दृढ़ता का सबसे अच्छा 
लक्षण है। राजनीति के विस्तृत ज्षेत्र मे चाहे जो हुआ करे, 
ज्ञेकिन आर्थिक और सामाजिक बातो भे परिचार सदा एक सूत्र 
में बंधा रहता है और परिवारों के वर्ग गाँवों की अक्षुग्णता नष्ट 
नहीं होने देते । चीन के अधिकांश स्थानों मे आबादी बहुत घनी 
है और हर परिवार के पास प्रायः इतनी थोड़ी ज़मीन होती है 
कि उसकी पैदावार से बहुत ही मुश्किल से उसका गुजर होता 
है। वे लोग पाश्वात्य वैज्ञानिक यंत्रों से तो किसी प्रकार की 
सहायता लेते ही नही; हाँ मेहनत भर-पूर करते है और जमीन 
से अधिक-से-अधिक जितनी पैदावार हो सकती है, उतनी” कर 
लेते हैं। लेकिन इसका यह मतल्नब नहीं है कि सारे चीन में 
आबादी बहुत धनी है | दक्षिण की ओर के तो अधिकांश स्थांच 
बहुत घने बसे हुए हैं, पर उत्तर में उतनी आबादी नहीं है और 
वहाँ से एशिया के मध्य भाग तक अभी बहुत-सी जमीन खाली 
पड़ी है। इस समय तो बह सारी जमीन प्रायः रेगिस्तान के ही 
रूप मे है; हाँ, आबपाशी करके ईवह खेती-बारी के काबिल 
बनाई जा सकती है । लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की 
ज़रूरत है। उधर यांग्जी की तराई और दक्षिणी प्रान्तो में 
आबादी इतनी ज्यादा है कि अब वहाँ और आदमियो के बसने 
की बिलकुल गंजाइश नहीं रह गई है। बहोँ के धीर किसान चावल 
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ओर हरी तरकारियों पैदा करते हैं और रेशम के कीड़े पालते हैं 
ओर सोया बीन (एक प्रकार की फली) और भछली के साथ 
वही चावल और तरकारियाँ खाकर दिन बिताते हैं। यहाँ से 
उत्तर की ओर चावल की जगह लोग गेहूँ और ज्वार पैदा करते 
हैं। उत्तर मे आबादी अपेक्षाकृत बहुत कम है। लेकिन सामाजिक 
जीवन वहाँ भी वैसा ही है, जैसा दक्षिण मे है। वहाँ बाढ़ें भी 
खूब आती हैं और अकाल भी खूब पड़ते हैं और लड़ाके सरदार 
तथा डाकू भी बहुत होते हैं; और भविष्य की सभी बातें प्राय: 
अनिश्चित रहती है। यदि कोई बात निश्चित रहती है तो केवल 
यही कि कोई न कोई आफत जरूर आवेगी | 

परिवार और गाँव का बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है और दोनों 
मिलकर अपना काम चलाते रहते हैं। लेकिन ये गाँव अधिक 
आदिम युग के निवासियों के गाँवों की तरह न तो सारी दुनिया 
से न्‍्यारे होकर ही रहते हैं और न इनका कास बिना दूसरे गाँवों 
ओर शहरो की सहायता के चलता है। चीन एक सभ्य देश है। 
चहाँ एक बहुत जबरदस्त सास्कृतिक एकता है और किसी तरह 
का कठोर वर्ग-भेद भी नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नही है 
कि हर एक मामूली चीनी किसान चीनी अथवा पाश्चात्त्य दृष्टि के 
अनुसार शिक्षित होता है। फिर भी चीनी प्रजा के सबसे 
नीचेवाले स्तर को छोड़ कर और बाकी सभी स्तरों के लोग 
प्रायः अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। वहाँ बहुत दिनो से एक 
प्रकार की परीक्षा-प्रणाली चली आती है; और चाहे जितने 
गृह-युद्ध होते रहे, और चाहे जितने शासन-सम्बन्धी परिवत्तेन 
होते रहे, परन्तु यह परीक्षा-प्रणाली बराबर चली चलती 
है; और इसके हारा एक मामूली किसान का लड़का भी बहुत 
बड़ा विद्वान हो सकता है। चीन मे विद्वानों का बहुत आदर 
होता है और उन्हे प्रायः जीविका-निर्ाह के लिए चिन्तित नहीं 
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होना पड़ता | चीन मे जो बड़े सेनापति और गवनर होते हैं, 
उनका कोई अलग वर्ग नही है और न ये कार्य तथा पद वहाँ 
वंशानुक्रमिक रूप से ही चलते हैं। सभी तरह के लोग वहाँ 
सेनापति भी हो सकते हैं और गवर्नर सी | जापान में जिस तरह 
कुछ लोगो को वंशानुक्रमिक रूप से कुछ विशेष अधिकार होते 
हैं, उस तरह चीन सें नहीं होते और न वहाँ भारत की तरह 
जाति-पाँति का ही कोई ऐसा बखेडा है, जो सारी प्रजा की 
एकता से बाधक हो। वहाँ का धार्मिक सत-भेद भी एकता से 
चाधक नही होता । अधिकाश चीनी बौद्ध है; लेकिन इसके सिवा 
वहाँ ताओ-धर्म और कनफूची का चलाया हुआ धर्म माननेचाले 
लोग भी बहुत हैं । लेकिन इन तीनों ही धर्मों के अनुयायी समान 
रूप से पूबेजो की पूजा और उपासना करतें है। और तीनो ही 
धर्मों के अनुयायी मजे में मिलकर रहते हैं। उनमें कभी किसी 
तरह का लड़ाई-मकंगड़ा नहीं होता। बल्कि कुछ लोग तो वहाँ 
ऐसे भी है जो तीनो ही धर्म समान रूप से मानते और तीनों ही 
धर्मो के कृत्य करते हैं | पाश्चात्य जगत्‌ के धर्मों की अपेक्षा चीन 
का धर्म बहुत-सी बातो में भिन्न है। कनफूची का चलाया हुआ 
धमम वस्तुतः आचारात्मक ही है और न तो उसमें किसी तरह 
का धार्मिक कृत्य ही होता है और न उसमें कोई इश्वर-विद्या ही 
होती है। उसका मुख्य उद्देश्य तो लोगो को यही बतलाना है कि 
जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए और अपना आचरण 
किस प्रकार का रखना चाहिए। उससे पर-लोक और स्वगें 
सरीखी वे सब बाते भी नहीं हैं जो साधारणतः और धर्मों में 
लोगो की भावुकता की हृप्ति के लिए हुआ करती हैं। इसके 
विरुद्ध बौद्ध-ध्म और ताओ-धर्म अधिकतर कमे-कांड की बातों 
से सम्बन्ध रखते हैं। उनमे आचार सम्बन्धी बाते भी बहुत कम 
हैं और भावुकता के लिए भी बहुत थोड़ी जगदद है । कनफूचीवाले 
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धर्म का अनुयायी बहुत सहज में वौद्ध भी हो सकता है, क्योंकि 
दोनो में कोई वात ऐसी नहीं है जिससे दूसरे का विरोध होता 
हो | यदि कोई चीनी ये दोनो ही धमे मानता हो तो भी पाश्चात्य 
जनता की दृष्टि से वह धार्मिक व्यक्ति नहीं कहा ज्ञा सकता। 
और फिर सबसे बढ़कर वात यह है कि चीन की राजनीति पर 
चीनी धर्म का छुछ भी प्रभाव नही है| चीनियों का आचार-शास् 
व्यक्तित हैं, राजनीतिक नहीं है; और धार्मिक मत-मेद के 
कारण चीतियों की राजनीतिक आकांज्ञाश्रों की पूत्ति में कोई 
वाधा नहीं होती | चीन में वहुत-से मुसत्मान भी रहते है और 
उनकी संख्या शायद दो करोड़ या इससे भी छुछ अधिक होगी । 
लेकिन वे भारत के मुसलमानों की तरह राष्ट्रीयता के मार्ग के 
कंटक नहीं वनते ओर न बौद्ध तथा ताओ चीनियों के साथ 
लड़ना-भिड़ना ही पसन्द करते हैं| भारतीय मुसलमानों की तरह 
वे इस्लामी सभ्यता ओर संस्कृति के प्रचार के ठेक्रेदार भी नहीं 
बनते, उनकी रृष्ट्र भी शुद्ध राष्ट्रीय होती है और वे सबसे बढ़कर 
अपने देश का हित चाहत हैं| वे ससार के दूसरे इस्लामी देशों में 
आश्रित होकर रहना नहीं चाहते। और इन सब बातों को 
देखते हुए हम कह सकते हैं कि वे भारतीय मुसलमानों को 
राष्ट्रीय ओर देश-प्रेम की बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। 
चीन में इसाइयों की संख्या भी तीस-चाल्लोस लाख के लगभग 
है। चीन में साई धर्म-प्रचारकों का जाल तो बहुत बढ़ा विद्या 
हैं, लेकिन उन्हें चीनियों को इसाई धर्म में दीक्षित करने में बहुत 
ही कम सफलता होती है। घार्मिक क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन शिक्षा 
ओर स्वास्थ्य के चुत्र में अवश्य ही इंसा३ धमप्रचारक बहुत 
अच्छा काम करते हुए दिखाई देते हैं| वहाँ अधिकतर ईसाई 
धर्मअचारक अमेरिका से ही आये हुए हैं; और उन लोगों की 
समम में यह बात अच्छी तरह आ गई है कि यहाँ इसाई धर्म 
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का सहज में प्रचार नहीं हों सकता | और इसी लिए वे व्यथे 
मिरजे न चनवाकर प्राय. अस्पताल, स्कूल और कालेज ही बनाते 
हैं और अधिकतर शिक्षा-प्रचार तथा स्वास्थ्य-रक्षा का ही काम 
करते है । 

चीनी राष्ट्रीय दल के नेता प्रायः इस वात की शिकायत करते 
हैं कि चीन में दिन-पर-दिन मिशन स्कूलों और कालेजो की जो 
संख्या बढ़ती जाती है और विदेशी लोग पूंजी लगाकर यहाँ जो 
कल-कारखाने और कोठियाँ आदि खोल रहे हैं, इससे चीन की 
प्राचीन संस्कृति धीरे-धीरे नष्ट होती जा रही है । अमेरिकन लोग 
चीन मे शिक्षा का जो प्रचार कर रहे है ओर असेरिका के विश्व- 
विद्यालयों में चीनी विद्यार्थियों को जो शिक्षा मिज्ष रही है, उससे 
भी प्राचीन संस्कृति के नाश में बहुत सहायता मित्र रही है। 
इसमे सन्देह नहीं कि असेरिका की यह नीति उसका व्यापार 
बढ़ाने मे बहुत अधिक सहायक होती है । जो चीनी अमेरिकन 
कालेजो से शिल्प और उद्योग आदि की शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे 
अधिकतर अमेरिकन साज-सामान से ही परिचित होते हैं, उन्हीं . 
की नाप-तौल और दूसरी खास-खास वाते जानते हैं और उन्हीं 
का काम करने का ढंग सीखते हैं। और इसीलिए उन्हे जिस 
चीज की जरूरत होती है, वह अमेरिका से ही खरीदते हैं। और 
इसमे कुछ सी सनन्‍्देह नहीं कि चीनी विद्यार्थियों की अमेरिकन 
साँचे से जो यह ढलाई होती है, उससे चीन की प्राचीन संस्कृति 
की बहुत-सी परम्परागत वातें नष्ट होती जा रही हैं। चीन के 
जिन भ्रदेशो से पाश्चात्य शिल्प और उद्योग-धन्धो की जड़ जम 
गई है, उन श्रदेशों के देहातियों की रहन-सहन भी जल्दी -जल्दी 
बदलती जा रही है और उनकी चहुत-सी बाते पाश्चात्य ढंग से 
ही होने लगी है। चीन में जितने प्रकार के राष्ट्रीय आन्दोलन 
होते है, उन सबके नेता और प्रवत्तंक भी चही लोग होते हैं जो 
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दूसरे देशों मे शिक्षा प्राप्त करके आते हैं। चीन के अधिकांश 
विद्यार्थी पहले अमेरिका और पश्चिमी युरोप में शिक्षा आप्त 
करने जाते थे | फिर वे जापान जाने लगे और अब अधिकतर 
सोबिएट रूस में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। चीन की आधुनिक 
राष्ट्रीववा के जनक स्व० दा० सन-यात-सेन के अनुयायी आायः 
वही चीनी थे, जो या तो दूसरे देशो मे जाकर बस गये थे और 
या अपने देश से किसी प्रकार निर्वांसित कर दिये गये थे। 
दूसरा प्रसिद्ध चीनी नेता यूजेन-चेन पहले ट्रिनिडाड मे रहा करता 
था| च्यांग-काई-शेक ने सैनिक शिक्षा मारकों में रहकर प्राप्त 
की थी | उसका सबसे बड़ा सहायक और आर्थिक विपयो का 
सबसे अच्छा ज्ञाता टी० बी० संग हारवड विश्वविद्यालय का 
स्नातक है और च्यांग काई-शेक की स्त्री ने, जो संग की वहन 
है, वेलेसली कालेज मे शिक्षा पाई थी। संग की एक और बहन 
थी जो सन-यात-सेन को व्याही थी और उसने भी जार्जिया के 
चेरिलयन कालेज में शिक्षा पाई थी । इस विदेशी और विशेषत 
अमेरिकन प्रभाव ने चीन की पुरानी सांस्कृतिक परम्परागत बातो 
में बहुत कुछ परिवत्तन और सुधार तो अवश्य कर दिया है, 
लेकिन बह चीनी संस्कृति का नाश नही कर रहा है और न उसे 
केवल अनुकरणशील ही बना रहा है । वहाँ की प्राचीन सांस्कृतिक 
परम्परा इतनी प्रवल और दृढ़ है कि उसका जल्दी नाश हो ही 
नहो सकता | चीन में यद्यपि बोलियाँ तो कई बोली जाती हें, 
पर बहुत दिनों तक वहाँ साहित्य की भापा केवल एक ही रही 
है ओर इसी लिए सारे देश में चीनी संस्क्रति का प्रचार बहुत 
सहज में हो सका था | यद्यपि यह भाषा वहुत ही जटिल है और 
हर जगह इसका प्रचार करना बहुत द्वी परिश्रम-साध्य है, परन्तु 
फिर भी इसे साधारणतः सभी चीनियो ने मान्य कर लिया है; 
ओर इसी ने अब एक और मापा के अचार के लिए बहुत अच्छा 
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रास्ता भी तैयार कर दिया है। अब चीन में जो नया साहित्य 
प्रस्तुत हो रहा है, वह सब उत्तरी मंडारिन बोली मे है और उसी 
का अब सब जगह प्रचार होने लगा है । 

चीनी प्रजातन्त्र--आज-कल चीन मे जो प्रजातन्त्र स्थापित 
है, उसका आरम्भ सन्‌ १६११ वाली सफल्न क्रांति के उपरान्त 
सन्‌ १६१४ भें हुआ था | सन-यात-सेन ने विदेश मे रह कर एक 
कान्तिकारी संस्था का संघटन किया था और उस संस्था के 
नेतृत्व में सबसे पहले दक्षिणी चीन ने क्रान्ति की थी। दक्षिणी 
चीन के निवासियों ने ही उत्तर में पहुँच कर मंचू राजवंश के 
उस अन्तिम राजा को सिहासन से उतारा था, जिसे अब 
जापान ने मंचुकों के सिंहासन पर बेठाया है और जो अब 
जापानियो के हाथ की कठ-पुतत्ली बना हुआ है । चीन का राष्ट्रीय 
द्ञ कोमिन्टांग कहलाता है। सन-यात-सेन ने पहले जो संघटन 
किया था, उसी के स्थान पर इस दल की सृष्टि १६११ वाली 
क्रान्ति के समय हुई थी। सन-यात-सेन ही चीनी प्रजातन्त्र का 
पहला राष्ट्रपति बनाया गया था । उस समय ऐसा जान पड़ता 
था कि चीन में भी पाश्चात्य पालेमैण्टरी प्रतिनिधि सत्तात्मक 
शासन-अखणाली के ढंग पर प्रतिनिधिसत्तात्मक प्रजातन्त्र स्थापित 
होना चाहता है। उस समय यद्यपि दक्षिणी चीन की सेनाएँ 
उत्तरी प्रदेश में घुस गई थी और वहाँ उन्होने बिजय भी प्राप्त 
कर ली थी और वहाँ के सेनापतियों को यांग्जी की तराई में 
भगा दिया था, तो भी उत्तरी आन्तो में प्रतिनिधिसत्तात्मक 
आन्दोलन ज्यादा जोर नहीं पकड़ सका था। वहाँ युआनशि-काई 
क्रे नेतृत्व मे एक बहुत बढ़ी सेना तैयार थी जो दक्षिणी सेनाओ 
को आगे बढ़ने से बहुत सहज में रोक सकती थी। युआन- 
शि-काई नये प्रज्ञातन्त्र के साथ समझौता करने के लिए तो 
तैयार था, लेकिन वह यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि इस 
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प्रजातन्त्र का राष्ट्रपति सननन्‍यात-सेन हो। युआन के साथ और 
भी ऐसे बहुत से शक्तिशाज्ञी ल्लोग मिले हुए थे जो एक ऐसी 
हलकी क्रान्ति करना चाहते थे जिससे चीनी समाज की आर्थिक 
व्यवस्था से, जहाँ तक हो सके, बहुत ही कम विक्षेप हो। सन- 
यात-सेन यह नहीं चाहता था कि और अधिक मगड़ा बढ़े और 
चह प्रजातन्त्र के लिए अधिक-से-अधिक लोगो को एक मे मिलाना 
चाहता था; इसलिए कुछ ही महीनो तक राष्ट्रपति के पद्‌ पर 
रह कर अन्त से उसने यह मगड़ा मिटाने के लिए उस पद का 
परित्याग कर दिया और उसकी जगद्द युआन-शि-काई राष्ट्रपति 
हो गया । इस प्रकार इस नवीन चीनी प्रजातन्त्र का आरम्भ 
उस चरमवादी सन-यात-सेन के नेतृत्व में नहीं हो सका था, जिसकी 
सृत्यु सन्‌ १६२४ में हुई थी और जो तब से नये चीन का नेता 
और प्रवत्तेक माना जाता है, बल्कि उस युआन-शि-काई के नेतृत्व मे 
हुआ था जो सन-यात-सेन की चरम सीसावाल्ी नीति का किसी 
तरह पालन नहीं करना चाहता था। सन-यात-सेन ने अपनी 
सारी नीति का आगे चलकर एक “टेस्टामेन्ट” या इच्छा-पन्न से 
उल्लेख किया था जो तब से अब तक कोसिन्टांग दल के लिए 
चेद-स्वरूप हो गया है । इस टेस्टामेन्ट में सन-यात-सेन के उन सभी 
बिचारों का समावेश है, जिनका प्रचार करने के लिए बह जीवन 
भर प्रयत्त करता रहा। इसमे उसने यह घोषणा की थी कि 
हमारे प्रजातन्‍्त्र के मुख्य आधार तीन सिद्धान्त हैँ--राष्ट्रीयता, 
प्रतिनिधितन्त्र और साम्यवाद्‌ | बह एक ऐसा प्रजातन्त्र स्थापित 
करना चाहता था जो सारे चीनी राष्ट्र को मिलाकर एक ऐसी 
प्रवल्ल शक्ति का रूप दे सके जो समस्त बाह्य हस्तक्षेपों और 
आक्रमणों को सहज मे हटा कर दूर कर सके। पाश्चात्य देशों 
के प्रतिनिधिसत्तात्मक सिद्धान्तों के अनुसार बह अपने नये 
राष्ट्रीय राज्य का संघटन करना चाहता था और वह एक इस 
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तरह के साम्यवाद का प्रचार करना चाहता था जो चीनी समाज 
के आर्थिक संघटन के अनुरूप हो और जिसकी व्याख्या करते 
हुए वह कहा करता था-प्रजा को इस बात का पूरायूरा 
अधिकार होना चाहिए कि जीवन-निर्वाह के साधन उसे ठीक 
तरह से प्राप्त हो ।” 

लेकिन युआन-शि काई इन सिद्धान्तो के अनुसार चीन का 
फिर से संघटन नहीं करना चाहता था। इसके विपरीत वह 
अपनी व्यक्तिगत सत्ता और प्रभुत्व हृढ करने के प्रयत्त मे लग 
गया, जिससे क्रान्तिकारियों मे बहुत ही विकट मत-भेद और 
विरोध उत्पन्न होने लगे। सन्‌ १६१३ मे दल्षिणवाल्ों ने 
सनन्यात-सेन के नेतृत्व मे एक विद्रोह खड़ा किया जिसे युआन 
ने सफलतापूर्वक दबा दिया । सन-यात-सेन कैन्टन से भगा दिया 
गया और उसने चीन के बिल्कुल भीतरी साग मे जाकर शरण 
ली और वहीं से उसने फिर से अपना राष्ट्रीय आन्दोलन खड़ा 
करने का प्रयल आरम्भ किया। इसके दूसरे ही सात युरोप मे 
महायुद्ध छिइ गया जिससे जापान को अपना दुष्ट उद्देश्य सिद्ध 
करने का अच्छा अवसर मिल्षगया | उस समय जापान भी मित्र 
शक्तियों के साथ मिश्षा हुआ था, इसलिए उत्तरी चीन में 
जरमनो के अधिकार मे जितने स्थान थे, उन सब पर जापान ने 
कब्जा कर जिया और शान्दुह्न प्रदेश मे भी उसने अपनी सेनाएँ 
भेज दीं। सन्‌ १६१४ मे जापान ने युआानरश-काई के सामने 
अपनी वह प्रसिद्ध “इक्कीस मॉँगे” पेश की जो यदि पूरी तरह 
से मान ली जाती तो चीनी खतस्त्रता का पूर्ण रूप से नाश ही 
कर डालती | उस समय जापान ने सारे चीन देश पर एक प्रकार 
से अपना सरक्षण ही स्थापित कर रखा था। उस समय 
यूरोपीय शत्तियाँ महायुद्ध में लगी हुई थी और इस ओर 
बिलकुल ध्यान नही दे सकती थी। और युआन-शि-काई की 
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नीति यह थी कि जिस तरह से हो सके, जापान को कुछ 
दे-दिला कर राजी रखना चाहिए। लेकिन जापान के साथ 
समभौता करने के उसने जो प्रयत्न किये थे, उनसे देश मे चहुत 
अधिक असन्तोष फैल गया; और जब दिंसस्वर १६१५ में उसने 
अपने आप को सारे चीन का सम्राद्‌ घोषित कर दिया, तब 
तुसन्त ही एक नया विद्रोह खड़ा हो गया। उस ससय जो 
गृह-युद्ध आरम्भ हुआ था, उसी में युआन सारा गया था। 
लेकिन तसी से चीन बहुत से दुकड़ो में बट गया | तब से अब 
तक वहाँ बराबर प्रतिहन्द्दी सेनापत्तियों मे खूब लड़ाइयाँ भरगड़े 
होते आ रहे हैं । हर एक सेनापति के हाथ मे एक या दो प्रान्त॑ 
हैं और सभी अपने पड़ोसी प्रान्तो के सेनापतियो को परास्त 
करने के प्रयस्‍्न मे लगे रहते हैं--ससी एक दूसरे को खा जाना 
चाहते हैं। राजधानी पेकिल से एक बहुत कमजोर सरकार रहती 
है और वहाँ का सेनापति जिसे चाहता है, उसे उस सरकार 
का प्रधान बना देता है। यह प्रधान भी प्राय: नाम सात्र का दही 
शासक होता है और देश के शासन पर इसका कुछ भी अधिकार 
नही होता । सन्‌ १६१७ में पेकिन सरकार ने यह सोचा था कि 
यदि हम भी महायुद्ध मे सम्सिलित हो जायेंगे तो जापान के 
विरुद्ध हमे यूरोपीय शक्तियो की सहायता प्राप्त हो सकेगी; और 
इसी आशा से उसने थुद्ध को घोषणा भी कर दी थी । जब युद्ध 
समाप्त हो गया; तब शान्ति महासभा मे चीन की ओर से इस 
बात का प्रयत्त भी किया गया था कि शान्दुद्न पर से जापान का 
प्रभुत्व हट ज्ञाय । लेकिन जब उसका यह प्रयत्त सफल नहीं 
हुआ, तब उसने वार्सेइंबाली सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार 
कर दिया । तो सी वह राष्ट्रसंच से अवश्य सम्सिलित हो गया। 
लेकिन उस समय भी वहाँ एक ऐसी ही सरकार थी जिसके हाथ 
में कोई वास्तविक शक्ति नही थी। 
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देकिन इस बीच भे भी चीनी वरावर यह सिद्ध करते रहे 
थे कि यद्यपि हमारे यहाँ कोई राष्ट्रीय राज्य नही है, लेकिन फिर 
भी हस सच लोग मिलकर काम कर सकते है। सन्‌ १६१६ में 
चहाँ जापानियों के विरुद्ध जो वहिष्कार आरम्भ हुआ था, 
वह एक राष्ट्रीय आन्दोलन था और सारे देश में उसने खासा 
जोर पकड़ा था। जापानी नीति पर भी उसका अच्छा प्रभाव 
पड़ा था और इसी लिए सन्‌ १६२९ मे जो चाशिग्टन कान्फ्रेन्स 
हुईं थी, उसमें अमेरिका की तरफ से दवाव पड़ने पर जापान 
ने अपनी पुरानी नीति में कुछ परिवत्तेन और सुधार भी किया 
था | उस समय बाशिग्टन से नो महा शक्तियों की जो सन्धि 
हुई थी और जिसमे ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिकन संयुक्त राज्य और 
जापान आदि सभी. सम्मिलित थे, उसके अनुसार यह निश्चित 
हुआ था कि चीन के शासन और सीमा सम्बन्धी स्वतन्त्रता की 
रक्षा की जिम्मेदरी इन सभी शक्तियों पर रहेगी। इन सब 
शक्तियों ने मिज्ञकर यह सी निश्चय किया था कि चीन के 
बाजारों में सभी राष्ट्रो के व्यापारियों के साथ समान व्यवहार 
होगा; और यह भी वादा किया था कि चीन में जो राजनीतिक 
भंगड़े होगे, उनसे हम लोग कोई अनुचित लाभ नहीं उठावेगे' 
ओर न अपने लिए कोई खास रिआयत या सुभीता चाहेगे। 
लेकिन इसके बाद ही पहले तो जापान ने संचूरिया पर अधिकार 
कर लिया; और तव अग्रै़् १६३४ से यह घोषणा कर दी कि 
चीन के सम्बन्ध से किसी यूरोपीय या विदेशी शक्ति को हस्तक्षेप 
करने का कोई अधिकार नही है । और १६३७ से एक बहाना 
निकाज़्कर चीन पर आक्रमण भी कर दिया जिससे आज़ दिन 
तक वहाँ लड़ाई चल रही है। इन सब वातों के कारण 
हे आल वह सन्धि रही के टोकरे मे चली गई हैं! चीन 

छठ 
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का सर्वनाश हो रहा है और अब तक उसके लगभग २०, लाख 
आदमी मरे और घायल हुए हैं और सारे देश का नागरिक 
जीवन असर्त-व्यस्त हो रहा है | लेकिन बाकी आठ महाशक्तियों 
में से, जिन्होने चीन की रक्षा का जिम्मा लिया था, कोई चें 
तक नहीं कर रहा है । सभी चुपचाप यह लड़ाई देख रहे हैं। 
बीच-बीच सें इन शक्तियों के अधिकृत स्थानों और उनके 
अधिकारों आदि पर भी और उनकी बस्तियो पर भी हमले 
होते रहते हैं। लेकिन अभी तक किसी को भौखिक विरोध 
करने के सिवा किसी प्रकार का क्रियात्मक विरोध करने का 
साहस नहीं हो रहा है । 

सन्‌ १६१६ में चीन में जापानियों के विरुद्ध जो आन्दोलन 
उठा था और शान्टंग तथा दूसरे बिदेशी प्रभाव-च्षेत्रों के सम्बन्ध 
में जो झगड़ा हुआ था, उसके कारण चीन के राष्ट्रीय आन्दोलन 
में फिर बहुत बल्त आ गया था और सारे देश मे कोमिन्टांग 
का पक्त बहुत प्रवल्ल हो गया था। इस बार इस आन्दोलन 
का नेतृत्व विद्यार्थियों ने म्हण क्रिया था। उस समय विद्यार्थी 
बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्रीय मंडे के नीचे आये थे और जापानी 
माल का अधिकतर बहिष्कार उन्हीं के प्रयत्न से हुआ था। 
मिशनरियों के बहुत से स्कूल और कालेज हैं. जिनसे विद्यार्थियों 
की संख्या बहुत बढ़ गई है; और चीनी जनता में विद्यार्थियों का 
वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली हो गया है। उन 
विद्यार्थियों को शिक्षा भी अच्छी मित्री है। इन सब बातों के 
कारण उन्होंने चीनी मजदूरों का भी अच्छा संघटन किया 
था और विशेषतः उन मजदूरों का और भी अच्छा संघटन 
किया था जो विदेशी पूजीदारों के यहाँ काम करते थे। एक तो 
चीन में विद्या का यो ही बहुत आदर है और दूसरे वहाँ 
जाति-पाँति या वग-विभेद भी नहीं है । इसलिए विद्यार्थियों का 
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आन्दोलन वहुत जोरदार हो गय्या था और उसका राजनीतिक 
प्रभाव भी वहुत बढ़ गया था | इधर कई बरसों से देश मे राष्ट्रीय 
सरकार की जो वहुत जोरदार माँग हो रही है और विदेशियों के 
विरुद्ध जो उम्र राष्ट्रीय नीति काम में लाई जा रही है, वह सबसे 
अधिक विद्यार्थियों के बर्गों के कारण ही है | सन्‌ १६१६ में देश 
के सभी विद्यार्थी सनन्‍यात-सेन के बहुत बड़े भक्त और अनुयायी 
थे और आगे चलकर उनमे से वहुतों पर कम्यूनिस्ट विचारों का 
बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। इसलिए कोमिन्टांग में विद्यार्थी 
ही सबसे ज्यादा और जोशीले काम करते थे। इसके सिवा उनमे 
संघटन और आन्दोलन करने की योग्यता भी बहुत अधिक है; 
और इसी लिए नानकिग की सरकार सबसे अधिक इन 
विद्यार्थियों से ही ढरती है। * 

महायुद्ध के उपरान्त उत्तरी चीन सें तो केवल विद्यार्थी ही 
सन-यात-सेन के अनुयायी थे, लेकिन दक्षिणी चीन की सारी 
जनता उसकी पूरी भक्त हो गई थी | सन्‌ १६१६ के बाद से ही 
प्रायः सारे देश मे कोमिन्टांग का बहुत अच्छा संघटन होने लगा 
था। सन्‌ १६१६ तक वाम पाश्व॑वालों ने सन-यात-सेन के 
विचारों का कोई विशेष विरोध नहीं किया था। लेकिन उसके 
चाद जब एशियाई रूस में भी रूसी सोविएट प्रजातन्त्र स्थापित 
हो गया और खासकर जब सन्‌ १६१६ मे रूसियो के मुकाबले 
में जापानी सेना को साइवेरिया छोड़ कर पीछे हटना पड़ा, तब 
पे चीनियो पर रूसियो का प्रभाव भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा और 
पे सोविएट रूस के भक्त होने लगे। नवयुवक चीनी विद्यार्थी 
अच्छी संख्या में शिक्षा प्राप्त करने के लिए रूस पहुँचने लगे और 
रूसी चर भी चीन मे कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों का प्रचार करने लगे। 
यहां तक कि सन्‌ १६२० में चीत में कम्यूनिस्ट दल की भी 
स्थापना हो गई। 
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कोमिन्टांग और कम्यूनिस्ट -कुछ दिनों तक तो कम्यूनिरट 
ओर कोमिन्टांग दोनों एक-दूसरे के विरुद्ध काम करते रहे। 
लेकिन सन्‌ १६२३ से चीन से रहनेवाले रूसी अतिनिधि जोफे 
और सन-यात-सेन में समझोता हों गया और दोनों मिलकर 
काम करने लगे | यद्यपि कम्यूनिस्ट दल ज्यों का त्यों चना रहा 
लेकिन फिर भी उस दल्ल के बहुत से ज्ञोग कोमित्टांस सें 
सम्सित्नित होने लगे | सन-यात-सेच ने यह घोषणा कर दी कि 
चीन अभी इस योग्य नही हुआ हैं कि यहाँ कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों 
के अनुसार काम किया जाय ओर जोफे ने भी यह बात मंजूर 
कर ली | इसके सिवा उसने यह सी कद दिया कि सारे चीन में 
एक ही राष्ट्रीय और स्वतन्त्र सरकार की स्थापना से रूस 
पूरी-पूरी सहायता देगा | इसके वाद चीन में एक नया 
क्रान्तिकारी प्रजातन्त्र स्थापित करने में सहायता देने के लिए 
रूस से बोरोडिन नामक एक अधिकारी कैन्टन भेजा गया। और 
उसी के साथ चीन की नई क्रान्तिकारी सेना को सैनिक शिक्षा 
ने के लिए जनरल व्लुचर भी आया | व्हामपोआ नासक स्थान 
में एक सैनिक-विद्यालय भी स्थापित हो गया और उसका प्रधान 
बह च्यांग-काई-शेक वनाया गया, जिसे सन-यात-सेच ने अपना 
दूत चना कर रूस भेजा था | इस प्रकार एक ऐसी नई संस्था 
तैयार हो गई थी जिससे एक नई शक्ति के नेता तेयार हो सकते 
थे। वोरोडिन के कहने पर कस्यूनिस्ट ढंग से कोमिन्टांग का 
राजनीतिक दृष्टि से फिर से संघटन हुआ । लेकिन जान-बूक कर 
गरोब किसानों ओर मजदूरों पर उसका आधार नही रक्‍खा राया 
था, क्योंकि ठतच तक उनका कोई अच्छा संघटन ही नहीं हो 
सका था । पर साथ ही सजदूरों और किसानों के संघ स्थापित 
करने का भी प्रदत्त आरम्भ हो गया था। प्रायः सारे दक्षिणी 
चीन में सोविएटो के ढंग पर मजदूरों और किसानों के संघ वनने 
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लग गये थे । दक्षिण मे दक्षिण पाश्वे के नेताओ ने चीन को 
रूसी सॉँचे में ढालने का बहुत विरोध किया था और इसके लिए 
उत्त ल्ञोगो ने कुछ सिर भी उठाया था; लेकिन सन्‌ १६२४ में उन 
लोगों का पूरा-पूरा दमन कर दिया गया। 

उस समय तक कोमिन्टांग और कम्यूनिस्टो का जोर सिफे 
दक्षिणी चीन में ही था। उत्तरी चीन में भी और यांग्जी की 
सराई मे सी अधिकतर ऐसे सैनिक नेताओं का ही प्रश्न॒ुत्व था जो 
श्रायः आपस मे लड़ते-कगढ़ते रहते थे । जनरल फेंग तथा दूसरे 
उत्तरी नेताओं के साथ सममौता करने के लिए जब सन-यात- 
सेन पेकिन गया, तब वही सा्च १६२४ से उसकी मृत्यु हो गई। 
उसके मरने के बाद कोई ऐसा नेता न रह गया जिसकी अधीनता 
सब लोग सान सकते और जिसके नेतृत्व मे क्रान्तिकारी आन्‍न्दोक्नन 
आगे बढ़ सकता। उस समय कुछ लोगों मे नेतृत्व और 
अधिकार के लिए आपस में कगड़ा होने लगा। एक ओर तो 
च्यांग-काई-शेक था जिसकी सहायता बोरोडिन करता था और 
दूसरी ओर सन-यात-सेन का प्रिय सहायक लायाओ-चुंग-काई 
था, जिसे पहले कम्यूनिस्टो ने नेढृत्व के लिए खड़ा किया था 
और जिसने कम्यूनिस्टो तथा कोमिन्टांग में सममौतां कराने में 
सबसे अधिक सहायता दी थी | लेकिन जब चुद्डन-काई की हत्या 
कर डाली गई, तब च्यांग-काई-शेक इस नये आन्दोलन का नेता 
हो गया । 

इस बीच में वास पाश्ववालो का आन्दोलन यांग्जी तराई में 
भी और दक्षिणी चीन में भी खूब जोरों से चत्न रहा था। जगह- 
जगह अ्रमिकों के संघ स्थापित हो रहे थे और कई हड़तालें भी 
हुई थी, जिनमें से अधिकतर विदेशी पूजीदारों के कारखानों में 

७ के 

हुई थीं। अनेक स्थानो पर विदेशियों के विरुद्ध बड़े-बड़े मद्शन 
भी होते थे। ३० मई १६२४ को अगरेज अफसरो की आज्ञा से 
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पुलिस ने हृड़ताली प्रदर्शको पर गोलियाँ भी चलाई थी, जिससे 
सारे देश मे अंगरेज़ो के विरुद्ध एक जबरदस्त लहर उठ खड़ी 
हुई थी और ब्रिटिश माल का खूब जोरो से बहिष्कार होने लगा 
था । इस बहिष्कार के कारण चीन मे ब्रिटिश व्यापार को जो 
गहरा धक्का जगा था, उससे वह आज तक सेंभलने नदी पाया 
है। १६२६ में जब कि यह आन्दोलन खूब जोरों से चल रहा था, 
च्यांग-काई-शेक ने अपनी नवशिक्षित सेना को लेकर उत्तरी 
चीन पर चढ़ाई कर दी और वहाँ के स्थानिक सेनापतियों को 
मार भगाया और सब जगह कोमिन्टांग की नई क्रांति की घोषणा 
कर दी। सारे देश से ईसाई मात्र के विरुद्ध आन्रोलन होने 
लगा और बहुत से स्थानों से पादरी भी भगा दिये गये । मध्य 
यांग्जी मे क्रान्तिकारियों ने चीनी करबो पर तो अधिकार कर ही 
लिया, पर साथ ही हांकाऊ के उन स्थानों पर भी अधिकार कर 
लिया, जिनमें विदेशियों को कुछ विशिप्ट अधिकार मिले हुए 
थे। ऐसे स्थानों में एक अधिक महत्व का बह स्थान भी था जिस 
पर अंगरेज्ो का विशेष अधिकार था। शंघाई में जो सावेराष्ट्रीय 
बस्ती थी, उससे इन क्रांतिकारियों के डर से बहुत-सी सावराष्ट्रीय 
सेनाएँ रक्खी गईं। इन सेनाओ की सबसे बड़ी टुकड़ी ग्रेट 
ब्रिटेन की भेजी हुई थी। भाचे १६२७ में राष्ट्रीय सेनाओ ने 
नानकिंग पर भी अधिकार कर लिया, जो पहले उत्तरबालों के 
हाथ से था। उस समय विदेशियों के मुहल्लो मे खूब लूट-मार 
हुई थी और कुछ विदेशी मारे भी गये थे। बाकी सभी विदेशियों 
को नानकिंग छोड़कर भागना पड़ा था। यांग्जी नदी में जो 
अमेरिकन लड़ाई के जहाज थे, उन्हे चीन के राष्ट्रीय सैनिकों पर 
इसलिए गोलेबारी मी करनी पड़ी थी, जिसमे वे उन विदेशियों 
पर आक्रमण न कर सके जो शहर छोड़कर भाग रहे थे | 

इस नानकिंगवाज्ली घटना के कारण ही नई चांनी क्रान्ति का 
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विकास रुक गया ओर उसका रुख ही बिलकुल्न बदल गया। 
कोमिन्टांग मे दक्षिण पक्ष के जो लोग थे, वे इस घटना के 
कारण रूसियों के घोर विरोधी हो गये। वे लोग कहते थे कि 
रूसियो ने यहाँ विदेशियो के विरुद्ध जों आन्दोलन खड़ा किया 
था, उसी के कारण यह सारा उपद्रव हुआ है। तभी से च्यांग- 
काई-शेक का भाव भी बदल गया और चीनी महाजनों तथा 
व्यापारियों की आर्थिक सहायता वथा विदेशी पूँजीढ़ारों के 
श्रोत्साहन से च्यांग-काई-शेक ने अपनी एक ऐसी सज़बूत सरकार 
बनाई जो कम्यूनिस्टो की घोर विरोधी थी; और वब से वह 
रूसियों और उनके मद्द्गारों को इस आन्दोलन से अलग करने 
क्गा । शंघाई और दूसरे कई करत्रों में कम्यूनिस्टों के बड़े-बड़े कत्ले- 
आम हुए। कुछ द्वी हफ्तों के अन्दर कोमिन्टांग का फिर से संघटन 
हुआ। इस संघटन का नेता च्यांग-काई-शेक था और यह संघटन 
रुसियों का पूरा-पूरा विरोधी हो गया था । इसी बीच में बोरोडिन 
के नार मास्कों से आये हुए कुछ ऐसे पत्र भी पकड़े गये, जिनमे 
गुप्त हूप से यह संकेत किया गया था कि कोमिन्टांग में जिदने 
बड़े और अधिकार के पद्‌ है, वें सब कम्यूनिस्ट दल के सदस्य 
अपने हाथ में ले ले; सननयात-सेन के जो वाम पक्तवाले 
उत्तराधिकारी है, वे सब जगहो से हटा दिये जायें; यांग्जी की 
तराई में कम्यूनिस्टो के नियंत्रण में मजदूरों और किसानों की 
नई सेना तैयार को जाय, बिचा सरकार से पूछे ही सब किसान 
अपनी जमीन पर पूरा-पूरा अधिकार कर ले; और ऐसा रास्ता 

थार किया जाय जिसमे कम्यूनिस्ट दुल आगे चलकर कोमिन्टांग 
फो पूरी तरह से दबा सके। इन्हीं सब बातों के कारण उस 
समय सब चीनी रूसियो के घोर विरोधी और शत्रु हो गये थे । 
बोरोडिन ने ये सच बाते बिलकुल गुप्त रखी थी, क्योंकि वह 
जानता था कि यदि इन सूचनाओ के अनुसार सब काम करने के 
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प्रदत्त किया जायगा, तो भारी आफत खड़ी हो जायगी। लेकिन 
जब ये सब बाते खुल गईं, तब कोमिन्टांग के वास पाश्व॑वाले 
नेता रूसियो के विरोधी हो गये और च्यांग-काई-शेक ने बिना 
किसी विशेष विरोध के अपना पूरा-पूरा प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 
अब चीन के दक्षिण पाश्ववाले भी च्यांग-काई-शेक के 
मददगार हो गये और वे विदेशी सरकारे भी उसकी सहायता 
करने लग गईं, जो यह समभती थीं कि चीन को कम्यूनिस्टों 
के चुंगुल से इसीने बचाया है। इसी लिए सन्‌ १६२७ के 
बाद से च्यांग-काई मजे में नानकिग में शासन करने लगा। 
उसे प्रसन्‍न करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन ने अपने वे विशेष अधिकार 
भी छोड़ दिये जो उसे ह्ाांकाऊ में मिले थे | अमेरिकन संयुक्त राज्यों 
ने भी आयात और नियांत पर कर लगाने की उसे पूरी स्वतन्त्रता 
दे दी; वे सब सन्धियाँ सी फिर से दोहराकर ठीक कर दी जो 
चीन के साथ समानता का व्यवहार करने में बाधक होती थी; 
ओर उसे यह भी विश्वास दिला दिया कि कुछ स्थानों मे हम 
लोगो को जो विशेष अधिकार ग्राप्त हैं, उनका भी हम परित्याग 
कर देगे। रूस तथा कुछ दूसरे देशों ने यह घोषणा भी कर दी है 
कि अमुक-अमुक स्थानो पर से हम अपना विशेष अधिकार 
हटा लेते हैं। इससे दूसरे देशो को भी विवश द्ोकर चीन के 
साथ नरमी का बरताव करना पड़ा। परन्तु विशिष्ट क्षेत्रों के 
विशिष्ट अधिकार का यह प्रश्न अब भी बहुत से अंशों मे पहले 
की ही तरह बना हुआ है। सन्‌ १६३० में नानकिंग की सरकार 
ने यह घोषणा तो कर दी थी कि अब हमारे किसी क्षेत्र मे किसी 
विदेशी सरकार को कोई विशेष अधिकार न रदेगा । लेकिन 
जब बड़ी-बड़ी शक्तियो का उस पर दबाव पड़ा, तब उसने 
विवश होकर इस निश्चय के अनुसार काम करना रोक दिया। 
जबसे नानकिंग की सरकार ने रूसियों को दूर हटा दिया, तब 
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से विदेशी सरकार च्यांग-कोई-शेक को एक दृढ़ सरकार स्थापित 
करने के लिए ऋण देने लगीं और सुधारो के बड़े-बड़े वादे किये 
जाने लगे । सन्‌ १६२७ से १६३० तक नानकिंग की सरकार ने 
प्राय: पाश्चात्य ढंग के बहुत से नये-नये कानून बनाये और 
इस बात का प्रयत्व आरम्भ किया कि सारे देश में न्याय की 
च्यवस्था एक सी हो और विदेशी शक्तियों की श्रजा को अपने 
ज्षिए विशेष अधिकार साँगने का -अचसर न रह ज|य। अब 
फिर से चीन में और विशेषतः शंघाई में विदेशी पूंजी से नये- 
नये कल्-कारखाने खुलने लगे और आयात तथा निर्यात पर 
कर लगाने की स्वतन्त्रता सित्र जाने के कारण नानकिंग सरकार 
के लिए आय का एक और द्वार खुल गया। पहले विदेशी 
शक्तियों के साथ चीन की जो सन्धियाँ हुई थीं, उनके अनुसार 
विदेशों से वहाँ जानेवाले माल पर पाँच रुपये सेकड़े से अधिक 
चुंगी नहीं लग सकती थी; पर अब नानकिंग की सरकार यह 
चुगी बढ़ा सकतो थी। लेकिन जितना धन सरकार के हाथ से 
आता था, उसका बहुत बड़ा अंश सेना-विभाग के लिए ही 
च्यय होता था । इसका कारण यही था किदेश के बहुत बड़े भाग 
पर च्यांग-काई शेक की सरकार का कोई विशेष नियन्त्रण 
नहीं था; और बिना सैनिक बल की सद्दायता के नानकिग कीं 
सरकार का काम एक दिन भी नहीं चत्ष सकता था। इसके 
सिवा कियांगसी और यांग्जी प्रान्तों में जो सोबिएटें स्थापित हो 
चुकी थीं, उन पर आक्रमण करने के लिए भी च्यांग को और 
अधिक सेना की आवश्यकता थी | उसके पास इतने सिपाही 
ही नहीं थे जो जापान के साथ लड़ सकते। उत्तरी चीन के 
सेनापतियों ने मंचूरिया पर जो चढ़ाई की थी, उसकी सहायता 
के लिए भेजने को भी उसके पास सेना नहीं थी। सन्‌ १६३२ 
भें शंघाई सें चीनियों ने जापानियो का जो डटकर और बीरता- 
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पूण् विरोध किया था, उनमे दक्षिण की ऐसी ही सेनाएँ थीं जो 
अर्यांग-काई-शेक अथवा उसकी सरकार की मित्र नही थीं। 
यद्यपि आरम्भ सें उसने कैन्टनवालो की सहायता से द्दवी और 
उन्हीं के बल पर सारे चीन सें कोमिन्टांग का आन्दोलन चलाना 
चाहा था, लेकिन फिर भी जब वह वाम पाश्व से हटकर दत्तिणु 
पाश्वे मे चला गया, तब दक्षिणी चीन के निवासियों ने उसे 
सहायता देना बन्द कर दिया | कैन्टन भी यद्यपि नाम सात्र के 
लिए नानकिग की अधीनता मानता था, पर फिर भी इधर 
बहुत दिनों से वह्‌ प्रायः स्वतन्त्र ही चला आ रहा है। 
चीन का संघटन--यही कारण है! कि नाइक्िग की सरकार 
के संघटन-विधान में तो कुछ और ही प्रकार की बाते लिखी हुई 
हैं और वह प्रणाली उससे बिलकुल भिन्न है जिसके अनुसार 
चीन का शासन होता है। वास्तव में नावकिग की सरकार का 
स्वरूप कुछ ऐसा ही रक्खा गया था कि वह सारे देश का शासन 
कर सके | सारे देश मे कोमिन्टांग ने ही राष्ट्रीय क्रान्ति की थी 
ओर इस नई सरकार में इसी लिए सब अधिकार भी उसी दल 
के हाथ में रकखे गये थे। सन्‌ १६२७ के बाद कुछ दिनो के लिए 
कोमिन्टांग पर दक्षिण पाश्ववाल़ों का ही पूरा-पूरा अधिकार हो 
गया था। सच्‌ १६२८ मे वहाँ का जो संघटन-विधान बना था, 
चह इसी दल्ल की राष्ट्रीय सहासभा में स्वीकृत हुआ था। यह 
विधान उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर बना था, जो 
सन-यात-सेन ने अपने टेस्टामेन्ट मे स्थिर किये थे। चीनी 
राष्ट्रीय दुलवालों के लिए यह टेस्टामेन्ट एक पूज्य धर्म-पुस्तक 
के रूप सें हो गया था | दुल्त की सभाओं में जोर-जोर से इसका 
पाठ किया जाता था और इसकी व्याख्याएँ की जाती थीं; लेकिन 
इसके सिद्धान्तों के सम्बन्ध मे कभी कोई वाद-विवाद नहीं होता 
था | इस संघटन-विधान के अनुसार यह निश्चय हुआ था कि 


र 
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शासन के सब काम करने के लिए पॉच काउन्सिले रहे । 
यथा--पहली एक्जिक्यूटिव था कार्यकारिणी, दूसरी 
ल्ञेजिस्तेटिव या कानून बनानेवाली, तीसरी ज्जुडीशल या न्याय 
की व्यवस्थ। करनेवाली, चौथी एक्जामिनिग या परीक्षाओ की 
व्यवस्था करनेवाली और पाँचवीं कन्ट्रोलिंग या नियन्त्रण 
रखनेवाली | ये काउन्सिले मन्त्री-मंडल से बिलकुल अलग हैं 
ओर मन्त्री-भंडल् के सदस्य ही भिन्न-भिन्न काउन्सिलों के 
सभापति और उप-सभापति होते हैं और वही राज्य के 
भिन्न-भिन्न महकमो के प्रधान भी होते हैं। शासन-सस्बन्धी सब 
कार्यो के लिए एक्जिक्यूटिब काउन्सिल की ही आज्ञा मानी 
जाती है । यही मन्‍्त्री-मंडल भी स्थापित करती है, उनके कत्तेठ्य 
भी निश्चित करती है और उनके कामो की देख-रेख भी करती 
हैं। कानून बनाने का सब काम लेजिस्लेटिव काउन्सिल के दवाथ 
में है। एक्जिक्यूटिव काउन्सिल सब तरह के कानूनो के मसौदे, 
सन्धियाँ और आय-व्यय का सालाना लेखा तैयार करके 
लेजिस्लेटिव काउन्सिल में भेजती है और क्ेजिस्लेटिव 
काउन्सिल उन्हें मंजूर कर सकती है, उनमे सुधार या परिवत्तेन 
कर सकती है और आवश्यकता सममने पर उन्हे ना-मंजूर 
भी कर सकती है | तात्पय यह कि यही काउन्सिल एक प्रकार से 
पालमेण्ट के सन काम करती है। लेकिन अन्यान्य सभी 
काउन्सिलों की तरह इस काउन्सिल के सद्म्य भी कोमिन्टांग के 
द्वारा ही नामांकित होते हैं और इनका कोई सार्वजनिक 
निवांचन नहीं होता । अदालतों पर पूरा-पूरा नियन्त्रण जुडीशल 
काउन्सिल का रहता है। इधर कुछ बरसो में वहाँ जो बड़े 
कानून बने हैं, कम-से-कम कहने के लिए वे सब इसी 
फाउन्सिल के बनाये हुए हैं। चीन से बहुत पुराने जमाने से 
'सरकारी पदो के लिए कई तरह की बड़ी-बड़ी परीक्षाएं चल्ली आ 
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रही हैं; और यह आशा की जाती है कि आगे चलकर देश में 
चाहे जिस प्रकार की शासन-प्रणाली स्थापित हो, परल्तु 
सरकारी पदों के लिए ये परीक्षाएँ बराबर वनी ही रहेंगी। 
इन्हीं सच परीक्षाओं की व्यवस्था करने के लिए वहाँ 
एकजामिनिग काउन्सिल बनी है। जंबतक कोई व्यक्ति इस 
काउन्सिल के द्वारा नियत की हुई परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, तब 
तक वह किसी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता | 
अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग प्रकार की परीक्षाएँ हैं। 
कन्ट्रोलिग काउन्सिल समस्त सरकारी नौकरियों की व्यवस्था 
करती है और सव सार्वजनिक लेखे भी वही जाँचती है। बस 
यही बह पँचहरी प्रणाली है, जिस पर कम-से-कम सिद्धान्ततः 
आज-कल चीन का सारा शासन और संघटन-विधान 
आश्रित है | 

परन्तु यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्रि इन सब 
काउन्सिलों के सदस्य निर्वाचित नहीं होते, बल्कि नामांकित होते 
हैं। इनके सदस्य तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं, जवतक 
कोमिन्टांग उन्हें रखना चाहे या रहने दे। आज-कल जिस चीन 
का नानकिन से शासन द्ोता है, बह सिद्धान्ततः उसी प्रकार का 
एक-दलीय राज्य हैं, जिस प्रकार का इटली, जमेनी या 
सोचिए्ट रूप्त में है। परन्तु कार्य रूप में इस प्रणात्री में उक्त 
देशों की प्रशालियो से बहुत अन्तर पड़ जाता है। यद्यपि 
कोमिन्टांग दल के सभी लोग यह मानते हैं कि हम सन-यात-सेन 
के स्थिर किय्रे हुए सिद्धान्तों पर ही चल्लते हैं, परन्तु मूल सिद्धान्त 
के सम्बन्ध में वे लोग उस अकार एक-मत नहीं हैं, जस प्रकार 
फेसिस्ट, नाजी या कम्यूनिस्ट दल के सब सदस्य एक-सत होते 
हैं। कम्यूनिम्टो के निकाल दिये जाने पर भी कोमिन्टांग में कई 
ऐसे दल मौजूद हैं जो अक्सर आपस में लड़ते-कगड़ते रहते हैं । 
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उस में बहुत से ऐसे व्यापारी और मद्दाजन भी है जो साम्यवाद 
के/कट्टर दुश्मन है; और पाश्चात्य देशो में शिक्षा पाये हुए ऐसे 
लोग भी हैं जो सभी प्रकार के उदार विचार रखते हैं और 
साम्यवादी सिद्धान्तो के भी भक्त है। उसमे ऐसे किसान और 
मजदूर भी है जो अपनी सभी प्रकार की आर्थिक कठिनाइयाँ 
तुरन्त दी दूर करना चाहते हैं; और ऐसे सैनिक नेता भी है जो 
केवल नानकिग के साथ सम्बन्ध बनाये रखने के कारण ही 
अपने प्रान्तो को ठीक तरह से अपने नियन्त्रण मे रख सकते है । 
मतलब यह कि एक कम्यूनिस्टो को छोड़कर चीन मे राष्ट्रीयता 
के जितने प्रकार के पक्षपाती है, वे सभी कोमिन्टांग में मौजूद 
हैं। कोमिन्टांग की जितनी बड़ी-बड़ी सभाएँ और जलसे होते 
हैं, उनमें प्रायः सभी वर्गों और दलो के श्रतिनिधि रहते हैं और 
उन सब को आपस में लड़ा-भिड़ाकर ही च्योग-काई-शेक को 
अपने सब काम निकालने पड़ते है | च्यांग-काई-शेक के हाथ में 
सब अधिकार इसलिए है कि देश का सबसे बड़ा सैनिक बल 
उसके अधिकार मे है।वाम पक्षुवाले च्यांग-काई-शेक के 
विरोधी हैं और उन्हे अधिकांश सहायता दक्षिणी चीन से 
मिलती है | भिन्न-भिन्न दलो भे वहाँ केवल साधारण विरोधी ही 
नही होता, बल्कि सदा उनसे ग्रृह-युद्ध छिड़ने को भी सम्भावना 
बनी रहती है। और तमाशा यह है कि सभी दल यह भी कहते 
हैं कि हम सन-यात-सेन के सिद्धान्तों को पूरी तरह से मानते है। 
हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि कोमिन्टाग कही छिन्न- 
भिन्न न हो जाय | सन्‌ १६३३ के अन्त मे यूजेन-चेन के नेतृत्व 
में कई फूकियन नेता इस दल से बिलकुल अलग हो गये थे और 
वह उन्नीसवी सेना उनकी मदद पर थी, जिसका काम शंघाई 
की रक्षा करना था। उस समय वे लोग यही देखना चाहते थे 
कि च्यांग-काई-शेक का विरोध करने के लिए कैन्टन के नेंता 
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हमारा साथ देते हैं या नहीं। लेकिन कैन्टन॒वालो ने उनका साथ 
नहीं दिया और फूकियन विद्रोह का चुपचाप दमन हो जाने 
दिया। लेकिन फिर भी निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा 
सकता था कि कैन्टनवाले किसी अवसर पर" नानकिंग की 
सरकार के साथ लड़ नहीं जायेंगे। 

चीन का भविष्य--एक तो कोमिन्टांग में सदा दलों के 
मगड़े-बखेड़े होते रहते हैं, दूसरे उसका वास्तविक और पूरा 
अधिकार भी केवल छुछ ही प्रान्तों पर है। तिस पर मध्य चीन 
में उसे बराबर कम्यूनिस्टो के साथ लड़ना पड़ता है;उसकी सारी 
आय सैनिक कार्यों में लगती रहती है; और स्वतन्त्र प्रान्तों के 
गवर्नर अपने यहाँ का एक पैसा भी जल्दी नानकिंग सरकार के 
खजाने में नही जाने देते । इन सब बातो को देखते हुए यदि 
नानकिंग की सरकार चीन की सामाजिक और आर्थिक दशा में 
कुछ भी सुधार न कर सकी हो तो इसमे आश्वय की कोई बात 
नही है | फिर इधर कई बरसो से उसे मंचुको के लिए जापान के 
साथ बराबर कुछ-न कुछ लड़ाई भी लड़नी ही पड़ती है। 
जापानी सेना चीन की बड़ी दीवार पहले ही पार कर चुकी थी 
ओर पेकिन के द्रवाजों तक पहुँच चुकी थी; और इसलिए कोई 
नहीं जानता था कि वह कब भीतरी मंगोलिया या उत्तरी चीन 
पर आक्रमण कर बेठेगी । और इधर तीन बरसो से तो जापान 
ने चीन के साथ पूरा-पूरा युद्ध ही छेड़ रक्खा है। इस बीच में चीन 
का प्रायः दो तृतीयांश जापानी सेना द्वारा पद-दल्षित हो चुका है 
ओर कई प्रान्तों मे जापान ने अस्थायी सरकारें भी स्थापित कर 
रक्खी है। वहाँ के अधिकांश स्थानों पर जापानी हचाई जहाजों 
ने खूब गोले बरसाये हैं; और जहाँ तक हो सका है, देश को 
खूब तहस-नहस किया है| च्याँग-काई-शेक की सरकार जैसे-बैसे 
उसका मुकाबला किये चल्नती है। पहले आशा तो यही थी कि 
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चीन पर बहुत जल्दी जापान का अधिकार हो जायगा। लेकिन 
फिर भी चीनी प्रजा जापानियों का अच्छा सामना कर रही है। 
जिन स्थानों पर जापानी सेनाएँ अधिकार कर चुकी हैं, उन 
स्थानों की चीनी प्रजा भी जापानियो को तंग करती रहती है। 
कभी जापानी सेनाएँ हल्ला करके बहुत आगे तक जा पहुँचती हैं 
ओर कभी अनुकूल अवसर पाकर चीनी सेनाएँ उन्हें दूर तक 
खदेड़ आती हैं। यही अवस्था आज-कल चल्ष रही है। 
कोई यह नहीं कह सकता कि इसका कब और कैसे अन्त होगा | 
परन्तु जापान सारे चीन पर अधिकार कर लेना जितना सहज 
समझता थां, उसकी अपेक्षा बह उसे अब कहीं अधिक कठिन 
प्रतीत हो रहा है। जिन महाशक्तियों ने चीन की रक्षा की 
जिम्मेदारी ली थी, वे भी चुपचाप वैठी तमाशा देख रही हैं। 
चीन ने अब तक कई बार राष्ट्रसंघ में जापान की शिकायते कीं 
और कई बार उससे सहायता की प्रार्थना की, लेकिन कुछ भी 
परिणाम नही हुआ । 

च्यांग-काई-शेक के पास वहुत बड़ी सेना है, जिसमें लाखों 
सिपादी है । उसे स्वयं भी अच्छी सैनिक शिक्षा मिली है। अपने 
यहाँ से रूसियों को निकालने के बाद उसने बहुत से जमनों को 
ऊँचे ओहदों पर २कखा था, जिनसे बह प्रायः परामर्श लिया 
करता था। लेकिन यह भी कहा जाता है कि चीनी सेनाएँ लड़ाई 
के काम के लिए ठीक नहीं होतीं। चीनी सैनिक बहुत जल्दी 
युद्ध-क्षेत्र से भाग जाते हैं। यहाँ तक कि जिस समय लड़ाई 
होती रहती है, उस समय भी प्रायः बड़े-बड़े सेनापति अपने 
समस्त सैनिकों के साथ एक पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्त मे जा 
मिलते हैं । चीन में लोग प्रायः अपना पेट भरने के लिए ही 
फौज मे भरती होते हैं, क्योकि वहाँ भोजन मिलना प्रायः बहुत 
ही कठिन होता है । बे न तो लड़ने के लिए ही फौज में भरती 
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होते है और न देश-प्रेम की प्रेरणा से सैनिक बनते हैं। उन्हे तो 
पेट भरने के लिए भोजन चाहिए। प्रायः ऐसा भी होता है कि 
जब कुछ दिनो तक सैनिको की तनख्वाह रुक जाती है, तब वे 
आस-पास के देशो में लूट-पाट भी शुरू कर देते है। वहाँ की 
सेना में कुछ अच्छे सैनिक भी हैं, लेकिन अधिकतर सैनिक ऐसे 
ही है जिन पर या तो भरोसा ही।नदही किया जा सकता और या 
जिनके पास लड़ाई का पूरा सामान ही नही होता। प्रान्तीय 
सेनाओ के पास प्रायः पूरी बन्दूकं और गोले आदि भी नहीं 
होते | विशेषतः कम्यूनिस्ट सेनाओ के पास तो लड़ाई के सामान 
की और भी कमी रहा करती थी। उनका काम उसी सामान से 
चलता था जो वे अपने शत्रुओ से छीना करती थीं। इधर कुछ 
दिनों से च्यांग-काई-शेक को विदेशों से कुछ ऋण भी मिल रहा 
है और लड़ाई के सामान की भी मदद मिल रही है। तो भी 
सारे देश की भाँति उसकी सेनाएँ भी न तो अधिक व्यवस्थित 
ही हैं और न अधिक संघटित ही। इतना होने पर भी वह जो 
बराबर जापान का मुकाबला करता चलता है, यह आश्चय है। 
बहुत से लोगो का बहुत दिनो से बराबर यही विश्वास 
चला आता था कि चीनी सैनिक लड़ाई के काम के नहीं होते। 
लेकिन जब जापानियो ने शंघाई पर आक्रमण किया था, तब 
दक्षिणी चीन की सेनाओं ने जिस तरह जमकर उनका मुकाबला 
किया था, उसे देखकर सारा संसार चकित हो गया था । स्वयं 
जापानी भी उनकी बीरता देखकर दंग हो गये थे। अगर उन्हे 
पहले से मालूम होता कि यहाँ चीनी सैनिक इस तरह बहादुरी 
से हमारा मुकावला करेंगे, तो वे शायद उन पर चढ़ाई ही न 
करते | और सबसे बढ़कर तो इस बात से स्वयं चीनिथ्गे को दी 
आश्यय हुआ था। लेकिन दक्षिण की ये सेनाएँ अपवाद-स्घरूप 
थी | ज्ञिस समय जापानी सेना ने मंचुको पर चढ़ाई की थी, उस 
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समय उत्तरी चीन की सेनाएँ उसके सामने बिल्कुल ठहर नहीं 
सकी थी। लेकिन्‌ शंघाई में चीनियो ने अवश्य ही यह सिद्ध कर 
दखलाया था कि अच्छी सैनिक शिक्षा मिलने पर और लड़ाई 
का काफी सामान पास होने पर वे क्या कुछ कर सकते हैं। 
लेकिन फिर भी अभी पूरी तरह से सैनिक कार्यों के लिए चीनी 
उपयुक्त नहीं हो सके हैं । अभी उनमें उन गुणों फ्रा बहुत कुछ 
अंभाव है जो योद्धाओं मे और विशेषतः आज-कल के योद्धाओं 
में होने चाहिए । लेकिन हाँ, शंघाइवाले झगड़े न भी और इस 
युद्ध ने भी, जो इधर दो बरसों से चीन और जापान मे हो रहा 
है, यह बात अच्छी तरह सिद्ध कर दी है कि जिस काम के लिए 
चीनी लड़ना चाहते है. बह काम अगर उनके मन के मुताबिक 
हो, तो फिर वे जरूर ही खूब अच्छी तरह लड़ सकते हैं । 

इस समय तो चीन में हर जगह राजनीतिक और सामरिक 
गड़बड़ी ही मची हुई है। इधर सौ बरसो से कई पाश्चात्य 
साम्राज्यवादी शक्तियाँ उसे खूब लूट और नोच-खसोट रही हैं। 
जब जिसे जहाँ मौका मिलता है, तब वह वहाँ का कुछ-न-कुछ 
हिस्सा किसी-न-किसी तरह अपने कब्जे मे कर लेता है । बहुत 
से पाश्चात्य देशो ने वहाँ अपने-अपने अलग प्रभाव-क्षेत्र बना 
रक्खे हैं और उसके बहुत से हिस्से अपने राज्य में मिला भी 
लिये हैं | बहुत से स्थानों मे विदेशियों ने अपने लिये विशेष 
अधिकार भी प्राप्त कर लिये हैं और वहाँ अपनी बस्तियाँ भी 
बसा ली है। यूरोपवालों ने वहाँ पहुँचकर ये सब बाते ठीक उसी 
तरह की हैं, जिस तरह किसी बबेर और असभ्य देश सें 
पहुँचकर की जाती हैं। जारशाही के जमाने मे रूस ने मंचूरिया 
पर अधिकार कर रक्‍्खा था, संगोलिया मे भी वह कुछ दूर तक 


पहुँच गया था; और लक्षणों से ऐसा मालूम होता था कि सारे 
११ 


थे 
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उत्तरी चीन पर उसका अधिकार हो जायगा | लेकिन जापान ने 
उक्त स्थानों से रूसियो को मार भगाया और स्वय वहाँ अधिकार 
कर लिया | अगरेजों ने हांगकांग अपने राज्य मे सित्ना लिया 
और यह कहता शुरू किया कि यांग्जी हमारे प्रभाव-्ेत्र में है । 
फ्रांसीसियों ने पहले तो दक्षिण-पश्चिम में इंडो-चीन पर 
अधिकार कर लिया और तब वहाँ से चीन के मध्य भाग में 
प्रवेश करना चाहा था। जापान ने पहले तो फारमीसा और 
कोरिया ले लिया और तब शान्दुज्ञ पर से जमनो का अधिकार 
हटाकर वहाँ अपना अधिकार कर लिया और फिर मंचूरिया 
और जेहोल भी अपने हाथ मे ले लिया। एक अमेरिकन ही 
ऐसे थे जिन्होंने चीन के किसी प्रदेश पर अधिकार नहीं किया 
था और जो बिना अपना राजनीतिक प्रझ्र॒त्व स्थापित किये हाँ 
फेवल अपना व्यापार ही बढ़ाते थे। अमेरिकन यह चाहते थे 
कि सारे चीन मे मुक्त-द्वारवाली नीति का पालन हो और सब 
जगह सभी देशो को व्यापार करने का समान रूप से अधिकार 
हो, किसी विशिष्ट ज्षेत्र में किसी महा-शक्ति को कोई विशेष 
अधिकार न मिले । यूरोपीय महा-युद्ध के समय कुछ दिलों के 
लिए परिस्थिति कुछ बदल गई थी, क्योकि चीन पर से विदेशी 
शक्तियों का दबाव हूट गया था। लेकिन जैसा कि जापान को सन्‌ 
१६१५ बाली इक्कीस माँगो से स्पष्ट सिद्ध होता है, यूरोपीय शक्तियों 
का दबाव हटते ही वह चीन के सिर पर आ सबार हुआ | युद्ध के 
बाद कुछ दिनो तक तो जापान को इसलिए आगे बढ़ने का 
साहस नहीं होता था कि यूरोप की सभी शक्तियाँ अमेरिकन 
संयुक्त राज्यो के साथ मिलकर हमारा विरोध करेंगी; और चीन 
के बाजारों में फिर से अपना सिक्का जमाने के लिए श्रेट-न्रिटेन 
को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ा था। लेकिन जब सारे 
संसार से व्यापार की मनन्‍्दी आई और उसके बाद ही यूरोप में 


जैँ 
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इटली और जमेनी प्रबल होने लगे और सब को एक नये 
महायुद्ध की आशंका होने लगी, तब यूरोपियन शक्तियाँ भी और 
संयुक्त राज्य सी स्वयं अपने ही यहाँ की व्यवस्था मे इतने व्यस्त 
हो गये कि किसी को सुदूर पूच की ओर देखने का अवसर ही 
नही मि्षता था। इस प्रकार जापान को अपनी उच्चाककांचषाएँ 
पूरी करने का बहुत अच्छा अवसर मिल गया | पहल तो उसने 
मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। राष्ट्र संघ के सामने चीन 
फरियाद ही करता रह गया और अमेरिकन संयुक्त राज्य उसकी 
फरियादों का समर्थन भी करते रहे, लेकिन उन फरियादों की जब 
कहीं कोई सुनवाई नही हुई और जापान ने अच्छी तरह देख 
लिया कि अब कोई पाश्चात्य शक्ति चीन के मामले मे दखल नहीं 
देगी, तब उसने चीन के साथ वह युद्ध छेड़ दिया जो इधर तीन 
चरसो से बहुत कुछ भीषण रूप से चल रहा है और जिसके 
कारण चीन की दो-तिहाई जमीन जापानी सैनिको के पैरो तले 
रोंदी जा रही है 

इन सब बातो से पता चलता है कि पहले तो कई यूरोपीय 
महाशक्तियाँ चीन की शत्र थीं, लेकिन इधर कुछ दिनों से केवल 
जापान ही उसका सबसे बड़ा शात्र हो रहा है | इधर 
जापानबालो का यह विचार द्नि-पर-दिन बढ़ता जाता है कि 
शुशिया के सब देशो को सिलकर एक हो जाना चाहिए; और 
जापान का कत्तेज्य है कि बह सुदूर पूर्व को पाश्चात्य शक्तियों के 
प्रभुत्व से निकाल कर स्वतन्त्र करे । चीन के कुछ लोगो को भी 
यह विचार अच्छा लगता है। बे सोचते है या तो हमे जापान 
के साथ सममौता करना पड़ेगा और उस की मुख्य-मुख्य बातें 
साननी पड़ेंगी और या सोचिएट रूस के हाथ मे फँसना पड़ेगा 
ओर इन दोनो में वे जापान को इसलिए अच्छा सममते है कि 
कम्यूनिस्टो से उन्हे बहुत डर लगता है। लेकिन एक पक्ष वहाँ 
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ऐसा भी है जो न तो जापान की अधीनता दी स्वीकृत करना 
चाहता है और न सोविएट रूस के अधिकार में ही जाना चाहता 
है। वह स्वतन्त्र रूप से अपना विकास करना चाहता है। 
अमेरिका के संयुक्त राज्य यदि प्रशान्त संहासागर पार करके 
सुदूर पूर्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहें तो बिना 
यूरोपीय महाशक्तियों की सहायता के ऐसा नहीं कर सकते। और 
यूरोपवालो के सिर खुद ही इतने बड़े-बड़े कगढ़े आ पड़े हैं कि 
वे चीन के लिए जापान के साथ लड़ नहीं सकते । बहुत दिलों 
से लोग यह समभते आ रहे थे कि चीन को या तो जापान के 
हाथ पड़ना पड़ेगा और या सोविएट रूस के हाथ। सोबिएट 
रूस एक बार चीन में धोखा खा चुका है और अपनी 
घड़यन्त्रवाली प्रवृत्ति के कारण बहुत से चीनियो को अपना शत्रु 
बना चुका है । यह ठीक है. कि आज-कल सोविएट रूस की 
वह नीति नहीं है जो सन्‌ १६२७ में थी और जिसके अनुसार 
बोरोडिन के पास मास्को से गुप्त आज्ञाएँ आई थीं। लेकिन फिर 
भी उसके उस काये ने चीनियो के मन में भय और आशंका तो 
उत्पन्न कर ही दी है । अब तो सोविएट रूस की नीति प्रायः यही 
रहती है कि जहाँ तक हो सके, दूसरों की बातो में दखल न 
दिया जाय । लेकिन जापान के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। 
एक तो उसे अपनी ग्रजा को बसाने के लिए सरथान चाहिए; दूसरे 
अपनी आर्थिक अवस्था सुधारने के कुछ साधन चाहिएँ | और 
तीसरे एशिया और बविशेषतः पूर्वी एशिया में बह अपना 
पूरा-पूरा प्रभुत्व भी स्थापित करना चाहता है। और इन्हीं सब 
कारणो से उसने जमेनी और इटली के साथ समझौता करके 
युरोपीय शक्तियो को तो उधर युरोप की समस्याओ मे फंसा 
दिया है और स्वयं इधर चीन पर चढ़ाई कर दी है । लेकिन अभी 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि चीन का इस प्रकार जापान के 
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हाथ मे चल्ला जाना सोविएट रूस चुपचाप देखता रहेगा और 
इस के अ्रतिकार का कोई उपाय न करेगा। बहुत सम्भव है कि 
कोई उपयुक्त अवसर देखकर वह जापान के हाथ से चीन को 
छुड़ाने का भी कोई प्रयत्न करे | वस्तुतः चीन के भविष्य पर 
संसार के अनेक' देशो का भविष्य निर्भर है।यदि चान पर 
जापान का प्रभुत्व पूरी तरह से स्थापित हो गया, तो सम्भवतः 
समस्त पूर्वीय एशिया और कदाचित्‌ भारत में भी सैनिक 
साम्राज्यताद की तूती बोलने लगेगी और फिर यह आशा नहीं 
रह जायगी कि संसार के सब देश एक साथ मिलकर शान्तिपूर्वक 
रह सकेंगे। उस अवस्था में कोई नई शान्तिमयी राजनीतिक 
व्यवस्था बहुत दूर जा पड़ेगी । इसके विपरीत यदि सोविएट 
रूस को चीन मे भी सोविएट शासन-प्रणाली स्थापित करने से 
सफलता हुई तो फिर युरोप के बहुत बड़े भाग में भी और 
भारतवर्ष में भी कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों की विजय होगी | 

इधर वत्तमान युरोपीय युद्ध के समय जब जापान ने देखा 
कि इंग्लेण्ड आत्म-रक्ता की चिन्ता मे बुरी तरह प्रस्त है, तब 
उसने इंग्लेण्ड पर दबाव डालकर बरमा के रास्ते चीन तक 
युद्ध-सामग्री का भेजा जाना बन्द -करा दिया । और जब्न फ्रान्स 
ने जसेनी के आगे हथियार डाल दिये, तब वह इस बात के 
प्रयत्न में लगा है. कि इंडो-चीन दसारे हाथ मे आ जाय और 
हम वहाँ पहुँचकर दक्षिण-परिचम के रास्ते सी चीन पर आक्रमण 
कर सके ओर बहाँ अपने सैनिक अड्डे भी कायम कर सके। 
जसेनी भी फ्रानस्स पर इस बात के लिए दबाव डात् रहा है 
कि बह इंडो-चीन के सम्बन्ध मे जापान की मॉँगे पूरी करे। 
पर फ्रान्स जानता है कि जब एक बार इंडो-चीन में जापान की 
सेना पहुँच जायगी, तब वह देश सदा के लिए हमारे हाथ से 
निकल जायगा। इसी लिए वह राज़ी नहीं हो रहा है । अभी 
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बात-चीत चल रही है । पर लक्षणों से जान पड़ता है कि इस 
मामले मे फ्रान्स को दबना पड़ेगा; और उस अवस्था में चीन' 
पर और एक तरफ से आक्रमण होने लगेगा । 


+ ५६ 


ब्रिटिश भारत की राजनीतिक प्रणात्ी 


इस पुस्तक में अब तक जितने देशों की राजनीतिक 
प्रणालियों का वर्णन किया गया है, वे सब स्वतंत्र देश हैं । उनका 
सारा शासन स्वयं उन्हीं देशों के निवासियों के हाथ में है। 
लेकिन अब हम भारतवषे के सम्बन्ध की भी कुछ बातें बतलाना 
चाहते हैं, जो परतन्त्र होने पर भी कई दृष्टियों से बहुत सहत्व 
रखता है | पहली बात तो यह है कि एक चीन को छोड़कर संसार 
में और कोई ऐसा देश नही है जो आबादी मे भारत की बराबरी 
कर सके। और दूसरी बात यह है कि इस देश में एक 
साम्राज्यवादी शक्ति की स्थापित की हुईं एक ऐसी सरकार है 
जो इस देश के निवासियों के सामने उत्तरदायी नहीं है। भारतवष 
कम-से-कम इस बात का अवश्य ही एक अच्छा उदाहरण 
उपस्थित करता है कि दूर देश की कोई सरकार एक बहुत बड़े 
देश को किस प्रकार अपने नियन्त्रण मे रखती है। लेकिन इसका 
यह मतलब भी नही है कि भारत से औपनिवेशिक शासन अपने 
आदशे रूप में दिखाई देता है | बासरतव मे इस प्रकार के शासनः 
का कोई आदर्श या निश्चित रूप हो ही नहीं सकता। कई 
महाशक्तियों के बड़े-बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य हैं और उन 
उपनिवेशो में मिन्न-भिन्न संस्कृतियों तथा सम्यताओ के लोग 
रहते हैं । फिर सब उपनिवेशों और देशों को अवस्थाएँ 
भी एक-सी नहीं होती। इसलिए किसी देश का शासन नमूने को 
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काम नहीं दे सकता | परन्तु सस्कृति, सभ्यता और जन-संख्या 
आदि के विचार से भारत का एक विशेष महत्व है और उसके 
भविष्य का भी संसार के भविष्य पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ 
सकता है। और इसी लिए ब्रिटिश भारत की राजनीतिक व्यवस्था 
के सम्बन्ध की कुछ मुख्य-मुख्य वाते यहाँ बतलाई जाती है । 

भारतवर्ष दो भागो में विभक्त माना जा सकता है। उसका 
एक भाग तो वह है जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन 
है और दूसरा भाग वह है जिस में देशी राजाओ के राज्य हैं। 
देशी रियासतों मे सात-आठ करोड़ आदमी बसते हैं। लेकिन 
हम इस प्रकरण मे केवल जिटिश भारत की राजनीतिक अवस्था 
का वर्णन करना चाहते है। ब्रिटिश भारत में अनेक प्रकार की 
समस्याएँ हैं। पहली बात तो यह है कि सारे भारत से एक ही - 
तरह के लोग नही बसते | भिन्न-मिन्न प्रान्तो के निवासियों की 
भाषा और रहन सहन आदि मे बहुत भेद है। यहाँ जाति-पाँति 
के भी बहुत से झगड़े हैं और अनेक प्रकार के धार्मिक तथा 
सामाजिक भेद भी है । इन सब बातो के कारण कुछ लोग तो यहाँ 
तक कहते हैं कि भारत कोई राष्ट्र नही है, बल्कि एक छोटा 
सा महादेश है. जिसमे तरह-तरह के लोग बसते हैं। परन्तु 
यह बात बहुत से अंशो में ठीक नहीं है। सारे भारत से 
भौगोलिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आदि अनेक प्रकार की 
ऐसी एकताएँ है जो हजारों बरसो से चल्ली आ रही हैं। चहुत 
बिसस्‍्तृत देश होने के कारण स्वभावत्‌ः उसमें अनेक प्रकार के 
विभेद देखने में आते हैं; परन्तु उन सब भेदों के मूल से एक 
ऐसी एकता है जिसका अनुभव सभी प्रान्तो के ज्ञोग समान रूप 
से करते है। तिस पर अब तो पाश्चात्य जातियो के संसमे के 
कारण देश मे राष्ट्रीया की जो नई लहर उठी है, 
हुए कहा जा सकता है कि यदि पाश्चा; 


श्ष्ण संसार की राजनीतिक प्रशातियाँ 


दृष्टि में इस समय भारत में कोड एक राष्ट्रन भी हो, तो भी 
बहुत जल्दी यहाँ एक राष्ट्र की स्थापना अवश्य हो ही जायगी 
ओर राष्ट्र की इसे स्थापना का काय बहुत दिनो से चल 
भी रहा है। जो लोग भारत और भारतवासियों के श्र हैं. 
बही अपने लाभ के लिए यह कहते है कि भारत कोई राष्ट्र 
नहीं है। राष्ट्र के लिए आवश्यकता इसी बात की होती है कि 
लसकी कोई राष्ट्रीय परम्परा चली आ रही हो और मब लोगो 
को अपनी उस राष्ट्रीय और परस्परा का ज्ञान हो । सब लोग 
यह समभते हो कि हम लोग एक ही जाति के हैं, एक ही पूषेजों 
के वंशज हैं, एक ही धर्म के माननेवाले हैं और एक ही देश मे 
रहते हैं। और ये सभी बाते भारत के बहु-संख्यक निवासियों 
: में बत्तेमान हैं। यह समझना भूल है कि केवल समान भाषा, 
समान रहन-सहन और समान आर्थिक अवस्थाओं से ही राष्ट्र 
बनता है । एक तो अंग्रेजों के आने के पहले से ही सारे देश में 
राष्ट्रीयागा का भाव वत्तेमान था। तिस पर इतने दिनो तक 
ब्रिटिश शासन में रहने के कारण तो राष्ट्रीयवा के भावों मे और 
भी बल आ गया है; और इस नवीन राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण 
सारे भारत की एक ही समस्या हो गई है । 

प्रायः यह भी कहा जाता है कि सारे भारत की कोई एक 
भाषा नहीं है, और इसी लिए भारत की जितनी राष्ट्रीय संस्थाएँ 
हैं, उन सब को विवश होकर अपने सब काम अँग्रेजी भाषा मे 
करने पड़ते है। अंग्रेजी भापा की इस प्रकार प्रधानता दिखला 
कर कुछ लोग यह सिद्ध करना चाहते हैं कि भारतवर्ष में 
राष्ट्रीयता की सृष्टि अँग्रेजो की दी कृपा से हुई है । यह ठीक 
है कि भारत में सेकड़ो स्थानिक बोलियों के सिवा बाईंस ऐसी 
भाषाएँ भी प्रचलित हैं जिनमे से हरएक के बोलने वालो की संख्या 
दस लाख से अधिक है। इनमें से सबसे अधिक बोली जानेवाली 
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भापा पश्चिमो हिन्दी है जिसके चोलनेवालों की संख्या दस करोड़ 
से भी श्रधिक है। आज-कल तो राष्ट्रीय संस्थाओं की ओर 
से मद्रास, उड़ीसा और आसाम तक में इस भाषा के प्रचार 
का पूरा-पूरा प्रयत्न हो द्वी रहा है, लेकिन आवश्यकता होने पर 
यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि अंग्रेजो के इस ढेश में आने 
से सैकड़ो वर्ष पहले भी इस भाषा का सारे देश में कुछ-न- 
कुछ प्रचार था; और यदि किसी मदरासी को किसी पंजाबी के 
साथ या किसी कच्छी को किसी बंगाली के साथ विचार-विनिमय 
करने की आवश्यकता होती थी, तो उन दिनो भी उसे इसी भाषा 
की शरण लेनी पड़ती थी। और इस बात के भी अनेक प्रमाण 
कि जिस समय मुसलमान इस देश में आये थे, उस समय 
भी एक प्रान्त के लोग दूसरे प्रांतवालो से इसी भाषा में 
चात-चीत करते थे | 
प्रायः कहा जाता है कि ग्रेट ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कम्पनी 
के द्वारा अनजान मे ही भारत पर विजय प्राप्त कर लो थी। 
यहं ठीक है कि अँग्रेजो ने जान-बूमकर या पहले से निश्चित 
की हुईं किसी योजना के अनुसार भारत पर विजय प्राप्त नही 
की थी । देशी रियासतो के मुकाबले में त्रिटिश भारत का विस्तार 
जो इतना अधिक है, उसका कारण प्रायः कुछ बड़ी-बड़ी घटनाएँ 
ही हैं। इसमे कोई सन्वेह नहीं कि भारत मे ऑग्रेज केबल 
आर्थिक लाभ के विचार से आये थे। बे यहाँ कंवल्न व्यापार 
करना चाहते थे; अथवा अधिक-से-अधिक यह कहा जा 
सकता है कि व्यापार के नाम पर वे यहाँ का धन लूटने के 
लिये आये थे। आरम्भ मे उन्होने यहाँ जो आसन जमाया था 
और यहाँ के कुछ स्थानो पर अधिकार किया था, वह केवल 
इसी लिये कि उन्हे जम कर व्यापार करने और खूब धन कमाने 
का अवसर सिल्ते। लेकिन आगे चल कर जब संयोग से उनके 
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हाथ में एक बहुत बड़ा साम्राज्य आ गया, तब उन्हें लाचार 
दोकर यहाँ अमन और कानून की दिफाजत के लिए भीं कुछ 
इन्तजाम करना ही पड़ा | मतलब यह कि भारत से जो ब्रिटिश 
राज्य स्थापित हुआ था, बह ब्रिटिश हितो के लिये था, भारतीय 
हितों के लिए नहीं। और इस समय भी अंग्रेज यहाँ जो कुछ 
करते हैं, उसका भूल उद्देश्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने के सिवा 
और कुछ नही होता । यदि भारत के साथ अऑँग्रेजो का व्यापार 
न रह जाय तो उनके बहुत से शिल्प और उद्योग-धन्धे बिलकुल 
नष्ट ही हो जयें। इधर कुछ दिनो से भारत में जो स्वदेशी- 
आन्दोलन चला है और भारत में बहुत से पुतलीघर खुल गये हैं. 
उनसे मेन्चेस्टर आदि स्थानों का काम बहुत ही मन्दा पड़ गया 
हैं। अंग्रेज पंजीदारों ने अपनी वहुत अधिक पेंजी ऐसे ही कामो 
मे लगा रक्खी है जो विना भारत के किसी तरह चल ही नहीं 
सकते । और इस सस्बन्ध सें सबसे अधिक बविलक्षण बात यह 
है कि बह सारी पंजी भी उन लोगो के द्वाथ में भारतीय व्यापार 
आदि की दी कृपा से पहुँची है। आज अगर इंग्लैग्ड के हाथ 
से भारत निकल जाय तो एक ओर तो उसकी बहुत अधिक 
आर्थिक हानि होगी और दूसरी ओर ब्रिटिश साम्राज्य के 
सम्मान को भी बहुत बड़ा धक्का लगेगा । तात्पये यह कि 
आर्थिक कारणों से भी और राजनीतिक कारणों से भी प्रेट 
ब्रिटेन के शासकों के लिये भारत पर अपना राज्य बनाये रखना 
नितान्त आवश्यक है । 

आज-कल वहुत॑ से अंग्रेज यह कहा करते हैं कि पहले चाहे 
जो कुछ हुआ हो, लेकिन इस समय भारत पर अग्रेजों का जो 
शासन है, वह भारत के ही हित के लिए है | यह भी कद्दा जाता 
है कि त्रिटिश शासन भारतवासियों को धीरे-धीरे सभ्य बना रहा 
है और उसकी आर्थिक अवस्था में सुधार कर रहा है। पहले 
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भारत मे बहुत जल्दी-जलदी और बड़े-बड़े अकाल पड़ा करते 
थे; लेकिन अब जिटिश शासन ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि न तो 
उतनी जल्दी और न उतने बड़े अकाल पड़ते हैं। जन-साधारण 
के स्वास्थ्य और शिक्षा की उन्नति का भी त्रिटिश शासन ने बहुत 
कुछ काम किया है। यह भी कहा जाता है कि आज-कल भारत 
जो एक राष्ट्र का रूप धारण कर रहा है और स्वराज्य की योग्यता 
प्राप्त कर रहा है, वह भी ब्रिटिश शासन की ही बदौलत कर 
रहा है | आगे भी अंग्रेजों के ही प्रभाव में रह कर वह राष्ट्र बन 
सकेगा और अपना शासन आप करने मे उसे सबसे अधिक 
सहायता ब्रिटेन से ही मिल सकती है | ऐसे लोगो का यह भी 
कहना है कि आज अगर भारत पर से ब्रिटिश शासन उठ जाय 
और अंग्रेज़ी सेनाएँ यहॉ से हटा ली जाये, तो फिर भारत छिन्न- 
भिन्न हो जायगा और यहाँ अराजकता फैल जायगी, भीषण ग्रह- 
युद्ध छिड़ जायगा और सम्भवतः बहुत जल्दी उस पर फिर 
किसी दूसरी विदेशी शक्ति का राज्य हों जायगा। कुछ अंग्रेजों 
का यह भी कहना है कि उत्तर की ओर से रूसी यहाँ आ 
पहुँचेगे और बोल्शेविक सिद्धान्तों का प्रचार करके सारा देश 
उजाड़ डालेंगे | कुछ लोग यह कहते है कि भारत पर जापान का 
अधिकार हो जायगा और वह यहाँ का घन अपहरण करने 
लगेगा और एशिया के सब देशो को एक मे मिलाकर यूरोप के 
लिए एक नया आतंक खड़ा कर देगा | 

ये सब बाते कुछ अंशो मे ठीक भी हो सकती है। आज- 
कल राजनीतिक दृष्टि से जिसे राष्ट्रीयता कहते है, उसकी उत्पत्ति 
तो भारत से अंग्रेज़ी शासन की कृपा से अवश्य हुई है, परन्तु 
चद्द इसलिए हुई है कि भारतवासियों को अंग्रेज़ी शासन का 
विरोध करना पड़ता है। और नही तो जब हम यह देखते है कि 
भारत मे सांस्कृतिक एकता हजारों बरसों से चल्ली आ रही है, 
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तब उसके सामने हमें अँग्रेज़ों का शासन-काल युग के सामने 
क्षण के ही समान जान पड़ता है| यह ठीक है कि तिटिश शासन 
के कारण ही भारत का संसार के दूसरे देशो के साथ व्यापार 
होने ज्ञगा है; पर साथ-ही-साथ यह भी ठीक है कि अँग्रेज़ों ने 
यहा का घुराना शिल्प और व्यापार केवल अपना शिल्प और 
व्यापार बढ़ाने के लिए बिल्कुल नष्ट कर डाला है। और फिर 
विदेशी व्यापार भी भारत के ल्षिए कोई नई चीज़ नहीं है । हजारों 
चरस पहले से चीन, तिव्बत, फारस, अरब और यूनान आदि 
देशो के साथ भारत का व्यापार होता था। अंग्रेज़ी ने इस देश 
में रेलें चलाई हैं, नहरें निकाली हैं, लोगों को भूखों मरने से 
बचाने के लिए कुछ उपाय किये हैं और पाश्वात्य ढंग की शिक्षा 
का भी थोड़ा बहुत विस्तार किया है | लेकिन यह सब बाते तो 
इस युग का धम ही हैं; और यदि यहाँ अंग्रेजों का राज्य न होता 
तो भी शायद किसी-न-किसी रूप में ये सब बाते यहाँ होती हीं । 
फिर यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्रि यदि 
आज यहाँ से एकाएक अंग्रेजों का शासन हट जाय तो कया 
होगा। सम्भव है कि देश कई भागों में विभक्त हो जाय अथवा 
यहाँ रूसियों या जापानियों का राज्य स्थापित हो जाय और 
भारतवासी अपने देश की विदेशियों से रक्चा न कर सके। 
लेकिन इसका उत्त रदायित्व तो स्रय॑ भारतवासियों की अपेक्षा 
उन अग्रेज़ों पर ही अधिक है जिन्होंने डेढ़ सौ बरसो के शासन 
से भारतवासियों को सब प्रकार से अयोग्य और अकर्मर्य 
बना रक्‍्खा है और उनकी वह शक्ति ही नष्ट कर दी है, जिससे वे 
अपने देश की रक्षा कर सकते। जो लोग इस बात का 
विचार करते हैं कि आज अगर भारत पर से अमग्रेज़ो 
का शासन हट जाय, तो क्‍या होगा, वे यदि साथ-ही-साथ इस 
बात का भी थोड़ा विचार करने का कष्ट करें कि यदि अमग्रेज 
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इस देश मे न आते तो यहाँ का कितना धन व्यर्थ ही विदेश 
जाने से बचता; या इस बात का ध्यान करे कि यदि अंग्रेजों 
ने भारतवासियों के हथियार न छीन लिये होते ओर उन्हे सेवा 
तथा शासन विभाग में सम्मिलित होने का अच्छा और पूरा 
अचसर दिया होता, तो भारत की क्या अवस्था होती, तो शायद 
बहुत अच्छा होता । 

भारतीय सामाजिक अवस्थाएं--भारतवर्ष के एक बहुत 
बड़े भाग पर अठारहवी शताव्दी से ही अंग्रेजों का शासन 
चला आ रहा है। इस बीच में भारतीय जनता की जो आर्थिक 
उन्नति हुई है, बह अत्यन्त मन्द गति से हुई है, और बहुत बड़े 
अर्थापदरण के बाद हुई है। यहाँ बहुत सी रेलें जरूर बनी हैं 
और इधर कुछ दिनो से शिल्प आदि की उन्नति के लिए कुछ 
कल्न-कारखाने भी बनने लगे है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता 
के उस बहुत बड़े अंश की आर्थिक अवस्था बहुत ही शोचनीय 
है, जो यहाँ के देहातो मे रहता है। देश की सारी खेती-बारी अब 
भी बिलकुल उसी तरह से होती है, भिंस तरह आज से हजारो 
बरस पहले होती थी; और यहाँ के खेतों मे उत्तनी पैदावार भी 
नही होती, जितनी होनी चाहिए, अथवा जितनी और देशों के 
किसान करते हैं । यहाँ के देह्ातों मे स्वास्थ्य-खुधार का अच तक 
कोई काम ही नहीं हुआ है । यहाँ आये दिन जो हैजा और प्लेग 
आदि महामारियाँ फैल्ञती रहती है, उन्हे रोकने का भी बहुत ही 
कम उपाय किया गया है | विद्यालयों की संख्या अब भी बहुत 
कम है और सौ में केवल १४ पुरुष ऐसे हैं जो कुछ 
पढ़ना-लिखना जानते है; और इनमें भी अधिकांश ऐसे ही है जो 
नाम मात्र के लिए कुछ पढ़-लिख लेते हैं। स्त्रियों मे तो शायद 
सौ में २ही पढ़ी-लिखी होंगी । पाश्चात्य सभ्यता के साथ 
आपान का अपेक्षाकृत बहुत हाल मे ही सम्बन्ध हुआ है। लेकिन 
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इस थोड़े से समय में ही वहाँ की समस्त जनता में शिक्षा का 
पूरा-पूरा प्रचार हो गया है । विदेशो से मशीनो का बना हुआ 
जो सामान यहाँ आता है, उसने यहाँ के सभी पुराने शिल्पों 
और उद्योग-धन्धो को बिल्कुल नष्ट कर दिया है और अब 
भारत सूई और सलाई तक के लिए दूसरे देशो का मोहताज हो 
गया है । पहले यहाँ के किसान कई छोटे-मोटे शिल्प के काम भी 
किया करते थे, जिनसे उनकी जीविका अच्छी तरह चलत्नती थी। 
'पर अब उन शिल्पों का कहीं नाम भी नही रह गया है। अब 
तो यहाँ के किसानों का बहुत सा समय व्यर्थ द्वी इधर-उधर की 
बातों मे नष्ट होता है। इधर द्वाल में महात्मा भान्‍धी की ऋपा से 
सारे देश मे खददर का जो आन्दोलन चला है, वह देश को उस 
पुरानी अवस्था तक पहुँचाने के लिए निरा पागलपन नदी है, 
बल्कि भारतीय देद्यातियो की अवस्था सुधारने और उनकी 
दरिद्रता दूर करने का बहुत ही उपयोगी और सच्चा प्रयत्न है । 
इसके सिवा यह भी कहा जाता है कि भारतवासियों में 
बहुत से सामाजिक दोप हैं। वे छोटे-छोटे बच्चों का व्याह्‌ 
करते हैं और आपस मे ही छुआ-छूत का भाव रखते हैं, आदि 
आदि। और अगर ऑँग्रेजों का यद्धां शासन न रहेगा तो ये 
दोप और भी बढ़ते जायेंगे। लेकिन ये सब बातें भारत फे उन 
विदेशी शासकों के मुँदद से शोभा नहीं देती जो अपने दी साम्राज्य के 
अन्य भागों मे भारतवासियों के साथ अछूतो का सा व्यवह्दार करते 
हैं। अब भारतवासियो मे राष्ट्रीयता का भाव जाग्रत हो चुका 
है। अब वे अपने दोपो के सुधार का भी प्रयत्व करने लगे हैं 
और अपने देश को विदेशियों के शासन से मुक्त करने का भी | 
अब वे बिना पूर्ण स्वराज्य लिये कभी संतुष्ट नही हो सकते | 
पहले अंग्रेजों को यह डर रहता था कि कहीं देश की साधारण 
अशिक्षित जनता उन पढ़े-लिखे लोगों के पक्ष में न हो जाग्र जो 
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देश को स्वतन्त्र करना चाहते है। लेकिन जबसे महात्मा गान्धी 
ने असहयोग का आन्दोलन शुरू किया, तबसे देश के कोने- 
कोने मे जाम्मति हों गई है। अब सब लोगो को देश की वास्तविक 
अवस्था का ज्ञान हो गया है और वे समझ गये हैं कि हमारी 
सारी दरिद्रता और अधिकांश कष्टो तथा अपमानो का कारण 
यही विदेशी शासन है । ऑंग्रेज तो प्राय: इसी लिए भारतवासियो 
के सामाजिक दोषों की चर्चा करते थे कि इस देश के बहुत से 
लोगो के मन मे यह भाव उत्पन्न हो कि हमारे देश-भाई हमारे 
साथ अच्छा व्यवहार नही करते और अग्रेज हमारे पक्षपाती 
हैं। लेकिन अब उनका वह उद्देश्य विफल हो रहा है । अब लोग 
यह सममभने लगे है कि हमारे भाइयों का हम पर उतना 
अधिक अत्याचार नहीं होता, जितना सारे देश पर विदेशी 
शासन का द्वोता है। शिक्षित भारतवासी तो बहुत दिनो से 
अपने सामाजिक दोष दूर करने का प्रयत्न करते आ रहे है, 
लेकिन सरकार से जो उन्हे इस तरह के कासो मे कोई सहायता 
नहीं मिलती, उसका कारण यही है कि सरकार यही चाहती रही हैं 
कि देश के सब बर्ग मिलकर एक न होने पावे। उसका प्रयत्न 
बराबर यही रहा है कि देश से जितने अधिक विभेद और 
विश्षेष हैं, वे सब बराबर बने रहे, बल्कि बढ़ते ही रहे; 
क्योकि यही सब बाते देश को परतन्त्र रखने में सहायक हो 
सकती हैं--इन्ही से विदेशी शासको का उद्देश्य सिद्ध हो सकता 
है। सरकार ने आज तक भारत के सामाजिक दोप दूर करने 
में तो कोई विशेष सहायता दी नहीं; और इसके लिए बहाना यह 
निकाला कि हम इस देश के रीति-रबाज मे कोई दखल नही देना 
चाहते | लेकिन वास्तव मे उसके दखल न देने का उद्देश्य कुछ 
दूसरा ही था। इसमें सन्देह नही कि यह सिद्धान्त बहुत | कुछ 
ठीक है कि विदेशी शासको को किसी देश के रीति-रबाज मे 
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दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन जो लोग सामाजिक दोप दूर 
करना चाहते हो, उन्हे किसी तरह की सहायता न देना, बल्कि 
अवसर पड़ने पर उनके मार्ग में बाधक होना उससे कहीं ज्यादा 
बुरा है। लेकिन फिर भी भारत सरकार बहुत दिनों से ऐसा ही 
करती आ रही है। 

प्रायः यह भी कह्दा जाता है कि भारत में उत्पादन के जितने 
उद्गम हैं, वे कुछ इस तरह के हैं कि उनकी उन्नति अधिक तीत्र गति 
से हो दी नहीं सकती; और इसी लिए भारतीय गाँवों की आर्थिक 
ओर सामाजिक उन्नति बहुत मन्द गति से होती है। यह बात 
बिलकुल ठीक है कि भारतीय किसानों पर त्ञगान और करों 
आदि का बोक बहुत अधिक है--इतना अधिक है कि वे उस 
बोक से दबकर भरे जा रहे हैं । बहुत से स्थानों में सरकार उन 
किसानो से प्रत्यक्ष रूप से कर आदि नहीं वसूल करती, बल्कि 
जमींदारों आदि के द्वारा वसूल करती है, जिससे उन लोगो की 
कठिनाइयाँ बहुत बढ़ जाती हैं और उन पर अनेक प्रकार के 
अत्याचार होते हैं। किसानो को जो रक्रम देनी पड़ती है, उसका 
बहुत बड़ा हिस्सा जमींदारों के ही पास रह जाता है और सर- 
कारी खजाने तक नहीं पहुँचता। इसके सिवा भारत का सैनिक 
व्यय बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। देशी सेनाओ के अतिरिक्त 
सरकार यहाँ बहुत सी अंग्रेज़ी सेना भी रखती है, जिसका व्यय 
अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है । सिविल सरविस और पुलिस 
विभाग का खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। भारत सरकार 
ने समय-समय पर जो बहुन से बड़े बड़े ऋण लिये हैं, उनका 
सूद चुकाने के लिए भी एक बड़ी रकम की जरूरत होती है। 
अँग्रेज पूजीदारो को भी और ऑमग्रेजो के संरक्षण मे काम करने- 
वाले भारतीय पूँजीदारों को भी कई तरद्द से बहुत सा धन 
मिलता है; और इसी लिये उनमें से अधिकांश यही चाहते हैं कि. 
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भारत में अभेजों का शासन बराबर बना रहे। 

यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि अगर भारत को अपनी 
मर्जी के मुताबिक काम करने के लिए छोड़ रिया जाय तो यहाँ 
समाज और शिक्षा सम्बन्धी सुधार कदाचिंत्‌ और भी मंद गति से 
होगे और जनता की अबस्था सुधरने मे और भी विलम्ब 
होगा | लेकिन इस तरह की बाते ठीक नही है। जब कोई देश 
परतन्त्र होता है और उस पर विदेशियों का राज्य होता है, तब 
उस देश के निवासी अपना सारा उत्तरदायित्व भूल जाते है। 
वे हर तरह से विदेशी सरकार पर ही निर्भर रहने लगते हैं। 
उन्हे अपना सुधार और उन्नति करने की उतनी विशेष 
आवश्यकता प्रतीत नही होती । किसी राष्ट्र को दरिद्रता और 
दुदशा के गड़ढ़े से निकालने के लिए जिस उत्साह की 
आवश्यकता होती है वह विदेशी शासन के अधीन रहने की 
अवस्थां मे लोगो मे उत्पन्न ही नहीं होता । डेन्मार्क में प्रायः 
सभी काम सहयोग समितियों के द्वारा होते है और उसकी सारी 
उन्नति का मूल यही सहयोग समितियोवाला आन्दोलन है। 
लेकिन अगर वह देश स्वतन्त्र न होता और उस पर किसी 
विदेशी जाति का राज्य होता तो क्या यह कभी सम्भव था कि 
वह इतनी उन्नति करता ? यदि जापान पर किसी विदेशी 
शक्ति का अधिकार होता तो क्‍या आज वह इतनी उन्नत 
अवस्था में दिखाई पड़ सकता था ? इधर थोड़े ही दिनो मे रूस 
ने जो आश्चयेजनक उन्नति की है, बह इसी लिए कि वहाँ के 
निवासी समभते हैं कि सारा अधिकार हमारे ही हाथ मे है 
और अपने देश की उन्नति तथा सुधार का सारा उत्तरदायित्व स्वयं 
हम्ही पर है। इस समय भारत नितान्त दरिद्र भी है और परम 
अशिक्षित भी | और इसी लिए कुछ लोगो का यह कहना है. 
श्र हे 
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ओर बहुत से अंशो मे बिलकुल ठीक कहना है कि बिना सामाजिक 
क्रान्ति हुए भारतवासियों की आँखे नहीं खुल सकतीं | वे लोग 
यह भी कहते हैं कि जब तक भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व रहेगा, 
तब तक देश के ये दोप और ये दुर्वस्थाएँ किसी तरह दूर नहीं 
हो सकती। कम-से-कस इतना अधिकार तो भारतवासियों को 
अवश्य ही सिलना चाहिए कि वे समझने लगे कि देश का सारा 
भार और सारा उत्तरदायित्व हम्ही लोगो पर है। हमारी विदेशी 
सरकार पर इसका भार और उत्तरदायित्व नहीं है। भारतवासियों 
को अपने राष्ट्रीय उद्धार का काम अपने ढंग पर करने का पूरा- 
पूरा अवसर मिलना चाहिए । 

भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन--भारतीय क्रान्ति के पक्ष मे 
यही सब समभदारी की दलीले हैं. । यदि ग्रेट ब्रिटेन के शासक 
भारतवर्ष को स्वराज्य के वास्तविक अधिकार नहीं देंगे तो एक- 
न-एक दिन किसी-न-किसी तरह से यह क्रान्ति अवश्य होगी। 
देश को जो अधूरे अधिकार दिये जायेंगे, उनका कोई फल नहीं 
होगा । अधूरे सुधारों का परिणाम यही होगा कि भारतवासियों 
में वास्तविक उत्तरदायित्व का भाव तो उत्पन्न होने पावेगा ही नहीं, 
हाँ उससे त्रिटिश शासन की जड़ जरूर कमजोर हो जायगी। 
लेकिन कठिनता तो यह है कि ग्रेट ब्रिटेन भारत को अपनी 


कल 





१. इधर हाल में भारत को प्रान्तीय शासन के जो थोड़े-बहुत 
अधिकार मिले हैं, वे इसी प्रकार के अधूरे अधिकार हैं जिनकी मूल लेखक 
ने निन्‍दा की है। इन नये अधिकारों से लोगों को भापण और लेखन की 
कुछ स्वतन्त्रता तो मिली थी और नेताओं का जेल जाहा भी बन्द हो 
गया था, लेकिन वास्तविक अ्रधिकार नहीं मिले थे । इधर दूसरा थुरोपीय 
महायुद्ध छिडने पर तो अवस्था पहले से भी कहीं घुरी हो गई है। 
सुधारों के सम्बन्ध की कुछ बातें आगे आवेगी |. --शमचन्द्र वर्मा | 
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सामरिक शक्ति का झाधार भी बनाये रखना चाहता है, 
भारतवासियों की इच्छा के विरुद्ध उन्ते हाथ अपना सात्न भी: 
बेचना चाहता है, संसार मे अपनी प्रतिष्ठा वनाये रखने के 
लिए उसे अपने साम्राज्य के अन्तगत भी रखना चाहता है और 
भारत को ही रूस तथा जापान के प्रसार के मार्ग में बाधा के 
रूप में भी रखना चाहता है। और जब तक वह ये सब बातें 
चाहता है, तब तक वह उसे स्वराज्य के वास्तविक अधिकार 
किसी तरह नहीं दे सकता। देश में वास्तविक स्वराज्य तो 
तभी स्थापित हो सकता है, जब सेना, सिविल सर्विस और 
पुलिस सभी पर स्वयं भारतवासियों का अधिकार हो ओर वे 
अपनी इच्छा के अनुसार आय-व्यय कर सकें । इसके सिवाय 
स्व॒राज्य के लिए यह भी आवश्यक है कि भारतवासियों की ही 
मर्जी पर यह बात छोड़ दी जाय कि वे त्रिटिश साम्राज्य के 
अन्तर्गत रहेगे या उसके बाहर और उससे अलग होकर रहेगे। 
यदि भ्रेट ब्रिटेन भारत को इतने विस्तृत अधिकार न देगा तो वह 
भले ही और कुछ दिनों तक अपनी सेना और पुलिस के बल पर 
उस पर अपना अधिकार बनाये रक्खे, आड्डिनेन्सो के द्वारा यहाँ 
के लोगो के मुँह बन्द रक्खे और आन्दोलन करनेवाले नेताओं 
को जेलो में बन्द रक्खे, लेकिन यह बात निश्चित है. कि 
अधूरे सुधारो और अधिकारो से कभी काम नहीं चलेगा । जब॑ 
सक पूरे अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक वे लोग बराबर सरकार 
के विरुद्ध आन्दोलन करते ही रहेगे, जिन्हे देश की उन्नति का 
भार अपने ऊपर लेना चाहिए । 
इधर ब्रिटिश सरकार ने दो-तीन बार में भारतबासियों को 

थोड़े-थोड़े अधिकार दिये हैं, पर उन सभी अधिकारों और सभी 
सुधारों में सबसे बड़ा दोष यही है कि वे अधूरे हैं । न तो उनसे 
आरतवासियों को सन्‍्तोप ही हो सकता है और न देश की 
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उन्नति ही | यही कारण है कि देश ने इन सुधारों को अलुपयुक्त 
सममभ कर इनका त्याग और तिरस्कार ही किया है । अभी हाल 
में सरकार ने अपनी तरफ से जो सुधार किये हैं और जिन्हे वह्‌ 
बहुत बड़े सुधार कहती है, वे भी राष्ट्रीय भारतवासियों को तुच्छ 
जेंचते है। उन सुधारो के अनुसार आठ प्रान्तो भे कांग्रेसी मन्त्री- 
मणडलों ने शासन का काम अपने हाथों मे भत्ते ही ले लिया हो, 
लेकिन फिर भी वे लोग साफ तौर पर यही कहते थे कि हम इन 
अधिकारों का उपयोग केवल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कर 
रहे है; और नहीं तो वस्तुतः हम इन अधूरे सुधारों का अन्त 
ओऔर नाश ही करना चाहते है। कांग्रेस का संघटन ही देश मे 
सबसे बड़ा है और वही देश के सब प्रकार के लोगो का प्रति- 
निधित्व कर सकता और करता है । इधर बहुत दिनों से कांग्रेस 
के आन्दोलन का दमन ही होता रहा है और अब भी लोगो को 
सदा यह आशंका बनी ही रहती है कि न जाने, कब वह दूमन- 
चक्र फिर से चलने लगे। देश के अधिकांश नेता और राष्ट्रीय 
कार्यकर्ता एक नही अनेक बार जेल हो आये हैं। इधर बहुत 
दिनो से भारत का शासन केवल दमन से होता आ रहा है। जब 
से इंग्लेण्ड में राष्ट्रीय सरकार बनी है, तब से फिर बराबर इस 
बात के प्रयत्त होते रहते है कि सारतावसियों को नाम मात्र के 
लिए जो थोड़े-बहुत अधिकार दिये गये हैं, वे भी जहाँ तक हो 
सके, कम किये जायें । 

यह ठीक है कि इधर कुछ दिनों से सरकार ने कांग्रेस का 
दमन करने का विचार छोड़ दिया था और आठ प्रान्तो मे कांग्रेसी 
मन्त्नी-सण्डलो को एक संकुचित क्षेत्र मे शासन करने की बहुत 
कुछ स्वतन्त्रता दे रक्‍्खी थी । लेकिन कांग्रेस भी साफ तौर पर 
कहती थी कि हम आगे आनेवाली लड़ाई के लिए तेयारी कर रहे 
हैं; और सरकार भी अन्दर-ही-अन्दर ऐसे उपाय कर रही थी 


डे 
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लिनसे आवश्यकता पड़ने पर वह पूरी तरह कांग्रेस-आन्दोलन 
का दमन कर सके । इस बात का कही कोई लक्षण नहीं दिखाई 
दिया कि सरकार ने अपना पुराना रुख बदल दिया है और वह 
देश को पूरे अधिकार देकर स्व॒तन्त्र करना चाहती है। ये 
सुधार तो केवल लोगों को दिखलाने और शासन सम्बन्धी छोटे- 
भोटे कामो मे फँसाये रखने फे लिए ही थे। यह बात एक प्रकार 
से निश्चित सी है कि अभी एक बार कांग्रेस को त्रिटिश सरकार 
से फिर जवरदस्त सोर्चा लेना पड़ेगा; और यदि उस मोर्चे से 
चह्‌ विजयी हुई, तो देश को वहुत से अंशों में वास्तविक 
स्वतन्त्रता मित्न सकेगी । 

प्राय; यह कहा जाता है कि दमनवाली नीति इसलिए ठीक 
है कि कांग्रेस सारे देश की सम्मति और विचार नहीं प्रकट 
करती, बल्कि उसमें बहुत थोड़े से ऐसे अ््ध-शिक्षित हैं, जो 
आग्रेजो को हटाकर देश का शासन अपने हाथ मे लेना चाहते हैं 
ओर देश की साधारण जनता यह नहीं चाहती कि यहाँ अंग्रेजों का 
राज्य न रहे। लेकिन सन्‌ १६२१ व १६३०-३१ के देश-व्यापी 
आन्दोलनो ने और उनके बाद प्रान्तो की एसेम्बलियो के हाल के 
'निर्वांचनो ने यह बात बहुत अच्छी तरह सिद्ध कर दी है कि 
भारतीय जनता का बहुत बड़ा अंश कांग्रेस के साथ है। और 
फिर एक यह बात भी ध्यान रखने की है कि संसार के सभी 
देशो में जितने राष्ट्रीय आन्दोलन होते हैं, वे सब मुख्यतः थोड़े 
से शिक्षितो और अड्ूं-शिक्षितों के ही आन्दोलन होते हैं। 
देश के किसान और जन-साधारण तो केवल क्रान्ति के समय 
ही सामने आते हैं। आधुनिक जमनी और जापान का काया- 
'पत्वट भी तो वहाँ के थोड़े से शिक्षितों और अ्ध-शिक्षितो ने ही 
किया थां। सन्‌ १६९७ में रूस में जो क्रान्ति हुई थी, उसमें भी 
सारी रूसी जनता सम्मिलित नहीं हुई थी। अत. इस प्रकार. 
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के आज्षेप निरथक हैं । 

एक बात और है। जिस परिस्थितियों मे इधर कुछ दिलों से 
देश का विकास हो रहा है, उन परिस्थितियों मे देश के थोड़े से 
शिक्षितों और अर्द्ध-शिक्षितों के सिवा और लोग सम्मित्ित हो ही 
नहीं सकते। राष्ट्रीय आन्दोलन से भारत की प्रमुख राष्ट्रीय संस्था 
यहाँ की महा-सभा या नेशनल कांग्रेस द्वी हैं। और इस कांग्रेस से 
प्रमुख व्यक्ति महात्मा गान्घी है। कांग्रेस का आरस्भ सन्‌ १८८५ में 
हुआ था । पहले वह सिर्फ नरम दलवालों की संस्था थी और 
देश मे केवल थोड़े से शासन सम्बन्धी सुधार ही कराना चाहती 
थी। पन्‌ १६०६ से उसका प्रभाव राष्ट्र-व्यापी होने लगा और 
उसी समय उसमे सब से पहले यह घोषणा की कि हम निटिश 
साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज्य चाहते हैं । लेकिन स्व॒राज्य' एक 
ऐसा शब्द है जिसकी कई प्रकार की व्याख्याएँ हो सकती थीं, 
ओर इसी लिए कांग्रेस में ऐसे लोग भी सम्मिलित थे जो उसकी 
बहुत विशद्‌ और व्यापक व्याख्या करते थे और ऐसे लोग भी थे 
जो उसे बहुत संकीण अथ मे लेते थे । पहले युरोपीय महायुद्ध के 

इस शब्द का प्रयोग दिन पर-द्ति अधिक व्यापक अथ में होने 
लगा। इस महायुद्ध के समय ही एची बेसेन्ट ने अपना होस छतलवाला 
आन्दोज्नन चलाया था| लेकिन जब यह साँग भी ना-मंजूर कर 
दी गई , तब सारतवासी कहने लगे कि हमे भी यह निश्चय करने 
का अधिकार सित्नना चाहिए कि देश में किस प्रकार शासन हो | 
उसी समय सान्टेगू-चेस्सफोडे सुधारों का आरस्भ होनेवाला था, 
लेकिन उससे पहले ही सन्‌ १६१६ में अमृतसर में जो जल्याँचाल्े 
बाग का हत्याकांड हुआ था और देश सें जो दमनकारी रालेट एक्ट 
प्रचलित हुआ था , उससे सारा देश बहुत क्षुव्ध हो गया था। 
ओर इसी लिए महात्मा गान्धी के नेतृत्व में सन्‌ १६२१ मे देश- 
व्यापी असहयोग आन्दोलन हुआ था जो चौरीचौराबाले कांड 
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के कारण बाद से रोक दिया गया था। उस समय सरकार ने 
दमन भी खूब जोरों से किया था। तब से अब तक किसी-न-किसी 
रुप मे बराबर सरकार के साथ कांग्रेस का संघर्ष होता आ रहा 
है । बीच-बीच मे कभी कुछ कारणो से यह संघर्ष कुछ कम हो 
जाता है , लेकिन कांग्रेस अपने पूर्ण स्वराज्य-वाले ध्येय पर 
अड़ी हुई है और अब वो उसकी माँग पूर्ण स्वतन्त्रता हो गई है । 
कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है. कि भारत सिफ इसी शत्ते पर 
ब्रिटिश साम्राज्य भे रह सकता है कि उसका बराबरी का दावा मान 
लिया जाय; और यह भी मान लिया जाय कि उसे इस बात कां 
अधिकार है कि वह जब चाहे, तब ब्रिटिश साम्राज्य से अलग 
भी हो सके। 

कांग्रेस के प्रयत्न से देश मे समाज-सुधार और आर्थिक 
उन्नति के भी बहुत से काम हो रहे हैं। विशेषतः जब से 
( जुलाई १६३७ ) प्रान्तो का शासन कांग्रेसी सरकारों के हाथ 
में आया था, तब से इस प्रकार के बहुत से काम होने लगे थे। 
जेलो के जीवन मे सुधार हुआ था, अनेक स्थानों मे मय्य तथा 
मादक द्रव्यो का प्रचार कम किया गया था और कुछ स्थानों मे 
बन्द भी कर दिया गया था | जन-साधारण को शिक्षित बनाने के 
प्रयत्न हो रहे थे और उनके लिए देहातों तक से पुस्तकालय 
आदि खुल रहे थे । ग्रामो की अवस्था सुधारने का प्रयत्न हो रहा 
था और किसानो की बिगड़ी हुई आर्थिक अवस्था सुधारने का 
उद्योग होता था| गाँवो और देहातो के लिए नये-नये शिल्पों 
की व्यवस्था हो रही थी और कुछ स्थानों मे मोटरे, बाइसिकिलें 
और बहुत सी ऐसी दूसरी चीजे तेयार करने के लिए बड़े-बड़े 
कारखाने खोलने का भी आयोजन हो रहा था, जिन चीजो के 
खरीदने मे देश के करोड़ो रुपये हर साल विदेशों में चले जाते 
हैं। देश के बहुत से किसान ऋण के बोम से घुरी तरह दबे 
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हुए हैं। इसके सिवा वे जमींदारों के बोक से भी परेशान हो 
रहे हैं। इसलिए ऐसा उद्योग हो रहा था कि उन पर के ये सब 
बोक कुछ कम हों और उन्हे साँस लेने की फुरसत मिले । जहाँ 
तक हो सकता था, स्वदेशी वस्तुओ के प्रचार को प्रोत्साहन दिया 
जाता था। शिक्षा का स्वरूप भी अब बहुत कुछ राष्ट्रीय करने 
की व्यवस्था हो रह्दी थी। तात्पय यह कि प्रायः दो ही बरसों 
मे सभी प्रान्तों की कांग्रेसी सरकारो ने देश की उन्नति के बहुत 
से नये काम एक साथ ही छेड़ दिये थे और उनमे से कुछ में 
उन्हे अच्छी सफलता भी हुई थी। कांग्रेसी प्रान्तों की देखा-देखी 
इसी तरह के कुछ काम उन प्रान्तों में भी होने लगे थे, जिनमें 
कांग्रेसी सरकार नहीं थी। लेकिन जब दूसरा महायुद्ध छिड़ने पर 
सैद्धान्तिक कारणों से कांग्रेसी मंत्री-मंडल अधिकार छोड़कर 
अलग हो गये, तब सारे देश में बहुत कुछ वह्दी पहलेबाली 
अबस्था हो गई । कांग्रेसी मंत्री-मर्डलो के किये हुए अथत्नों पर 
पानी फिरने लगा; और भारत-रक्षा कानून के नाम पर दमन-चक्र 
भी जोरों पर चलने लगा। 
अस्पृश्यता -इधर कुछ दिनो से महात्मा गांधी राजनीतिक 
क्षेत्र से कुछ अलग से हो गये थे और अपना अधिकांश समय 
अस्पृश्यता का निवारण और अछूतों का उद्धार करने में लगाते 
थे। अस्प॒ृश्यता का प्रश्न सामाजिक तो है ही, पर साथ ही 
अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक भी है और गोल मेज कान्फेसों के 
समय इस प्रश्न ने बहुत ही उग्र रूप धारण किया था। कुछ लोग 
यह चाहते थे कि अस्पृर्यों को हिन्दुओं से बिल्कुल अलग कर 
दिया जाय, जिससे हिन्दुओं की संख्या और बल कम द्वो जाय । 
ब इस प्रश्न के सम्बन्ध में गोल मेज कान्फ्रेंस में कोई समभोता 
न हो सका, तब तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मन्त्री स्व० मि०  रेस्से 
मेकूढानल्ड ने यह फैसला कर दिया कि अछूतों की गिनती 
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हिन्दुओं से अलग हो और काउन्सिलों आदि के लिए उनके 
निर्वाचन और प्रतिनिधि भी हिन्दुओ से अलग हो | उस समय 
भहात्मा गांधी यरवदा जेल मे थे। वे पहले ही एक अवसर पर 
कह चुके थे कि मै अपने प्राणों की बलि देकर भी अछूतो को 
हिन्दुओ से अलग होने से बचाऊंगा । जब त्रिटिश सरकार के 
इस निशुय की सूचना उन्हे मिल्री, तब उन्होंने यह घोषणा कर 
दी कि मै तब तक अन्न ग्रहण न करूँगा, जब तक इस प्रश्न का 
सनन्‍्तोषजनक निणय नहीं हो जायगा। इससे हिन्दुओं और 
अछूतो में जल्दी ही समझौता हो गया और हिन्दू समाज का 
एक बड़ा श्रंश उससे कट कर अलग होने से बच गया | 

लेकिन इसका यह मतलब नही है कि समस्त भारत के 
दिन्दुओ में से अस्पृश्यता का भाव निकल गया है. और उन्होने 
सब अछूतो को अपना लिया है। सारे भारत मे प्रायः साढ़े चार 
करोड़ अछूत हैं, जिनमे से पौने तीन करोड़ के लगभग बच्भाल, 
बिहार और संयुक्त प्रान्त मे ही हैं। लेकिन इन प्रदेशों में अछूतों 
की अवस्था उतनी शोचनीय नही है, जितनी मद्रास मे है। तो 
भी सारे भारत मे अस्पृश्यता-निवारण का आन्दोलन अच्छी 
गति से चल रहा है । अनेक स्थानों पर उनके लिए मन्दिरों में 
दशन कराने का और कूओ पर पानी भरने का निषेध नहीं रह 
गया है, बहुत से स्थानो पर उनके बालकों को पढ़ाने के लिए 
विद्यालय आदि खुल रहे हैं और उनके रहने के महल्लो की 
सफाई हो रही है । इस बात का निरन्तर उद्योग हो रहा है कि 
उनका नेतिक, आर्थिक और शारीरिक सुधार तथा उन्नति हो। 

कम्यूनिज्म और मजदूरों के संघटन--भारत सरकार की 
आज्ञा से सारे भारत में कम्यूनिस्ट सिद्धान्तो के प्रचार की मनाही 
है और कम्यूनिस्ट विचारोंबाले भारतीय नेताओं को प्राय: अपने 
देश से निवासित होकर और दूसरे देशों मे रह कर अपना जीवन 
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बिताना पढ़ता है। मजदूरों के जो संघ है, उनके सम्बन्ध में 
भी भारत सरकार को यह सन्देह बना रहता है कि ये लोग छिपे 
तौर पर उनमें कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों का प्रचार करते है। भारत 
में मज़दूरों के संघ अभी बहुत द्वी दुबंल है और उनका ठीक 
तरह से संघटन भी नहीं हुआ है। रेज्ो मे काम करनेवाल्ो का 
संघटन कुछ अच्छा है और इसके सदस्यों की संख्या डेढ़ लाख 
से ऊपर है | अहमदाबाद और बस्बई के कपड़ों के कारखानो में 
काम करनेवालो का भी अच्छा संघटन है। मजदूरों की अखिल 
भारतीय संम्याएँ दो हैं। इनमे से एक का नाम है आल इर्डिया 
ट्रेंड यूनियन कांग्रेस और दूसरी का नाम है नेशनल फेडरेशन 
आफ ट्रेड यूनियन्स । ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता मुख्यतः राष्ट्रीय 
दक्ष के और कांग्रेसी नेता हैं और फेड्रेशन अपेक्षाकृत कुछ 
नरम दलवालो के हाथ में है। इनके सिवा मजदूरों के और भी 
अनेक छोटे-मोटे संघ हैं जो इन दोनों से अलग रहते हैं। लेकिन 
पे संत्रो की प्रवृत्ति राष्ट्रीयता और साम्यवाद की ओर 
ही है। 

राजनीतिक दल--सन्‌ १६३१ की मदम-शुमारी के अनुसार 
सारे भारत मे २४ करोड़ से कुछ कम हिन्दू है और १श॥ करोड़ 
से अधिक बौद्ध है, जिनमें से अधिकांश बरमा में रहते हैं; और 
राजनीतिक कार्यों के लिए बरमा अब भारत से अलग कर दिया 
गया है। ४श। लाख के लगभग सिख, १९॥ लाख के करीब 
जैन, ६३ लाख के करीब ईसाई और ७॥ करोड़ के करीब 
मुसलमान हैं। ८० लाख से ऊपर ऐसे लोग हैं जो अनेक प्रकार 
के जंगली धर्म मानते है। भारतीय राष्ट्रीय महासभा में हिन्दुओं 
की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन उसमे बहुत से सिक्ख, 
जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी और भुसलमानर भी हैं।आजञ से 
अठारह-बीस वर्ष पहले कांग्रेस में मुसलमानों की संख्या भी बहुत 
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अधिक हो गई थी और तभी से कांग्रेस का स्वरूप नितान्त 
राष्ट्रीय माना जाता है। सन्‌ १६४२१ वाले असहयोग आन्दोलन 
के समय हिन्दुओ और मुसलमानो में पूरी एकता हो गई थी, 
जिसे देखकर त्रिटिश सरकार बहुत ही सशंकित हुई थी | तभी 
से अन्द्र-ही-अन्दर हिन्दुओं से मुसलमानों को अलग करने 
के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न और षड़यन्त्र होने लगे, जिनमें 
आगे चलकर बहुत कुछ सफलता भी हुई । इन्ही प्रयत्नो का यह्‌ 
फल है कि इधर पन्द्रह-लोलह बरसो से जगह-जगह हिन्दू: 
मुस्लिम दंगे भी होते रहते है और मुसलमानो की संस्था मुस्लिम 
लीग हर बात मे हिन्दुओ और कांग्रेस का बिरोध करती रहती 
है और नित्य अपनी नई और अनोखी माँगे भी पेश करती 
रहती है। हिन्दुओ और कांग्रेस का विरोध करने के लिए 
मुस्लिम लीगवाले प्रायः बहुत सी बातो में ब्रिटिश सरकार का 
भी साथ देते है। अब तो मुस्लिम लीग की माँग इस ह॒द तक 
आ। पहुँची है कि पंजाब, सिन्ध, सीमा-प्रान्त, बंगाल और 
काश्मीर आदि जिन श्रदेशों मे भ्ृसलमानो की आबादी अधिक 
है, वे सब पूरी तरह से मुसलमानों के अधीन कर दिये जायें, 
ओर उनके साथ हेदराबाद, भोपाल और रामपुर आदि ऐसी 
रियासतें भी मिला दी जाँय, जिनके निवासियों में बहुत अधिक 
संख्या है तो हिन्दुओ की द्वी, पर फिर भी जो मुसलमान शासको 
की रियासते हैं| यह पाकिस्तानी योजना कहलाती है; और इसके 
अनुसार प्रायः सभी बातो मे मुस्लिम लीग अपने लिए आधा 
हिस्सा माँगती है । महात्मा गांधी और कांग्रेस दोनो ही बराबर 
इस बात का अ्यत्न करते रहते हैं कि किसी प्रकार हिन्दुओं 
ओर मुसलमानों मे मेल हो जाय और इसके लिए कोई डेदृ 
बरस पहले महात्मा गांधी स्वयं चलकर मुस्लिम लीग 
के नेता मि० मुहम्मद्अली जिन्ना के पास गये थे। लेकिन 
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फिर भी दोनों में इसलिए कोई सममौता न हो सका कि 
मुस्लिम लीग की माँगे इतनी बड़ी और जबरदस्त थीं जो 
कभी न्याय-संगत नहीं कही जा सकती थी। इसलिए कम-से- 
कम इस समय के लिए कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ 
सममौता करने का विचार छोड़ दिया है और वह मुसलमान 
जनता में कांग्रेसी सिद्धान्तों का प्रचार करने और उन्हे कांग्रेस 
का सदस्य बनाने का प्रयत्न कर रही है। लेकिन मुसलमान एक 
तो उसके इस प्रयत्न से भी नाराज होते हैं और दूसरे वे भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों की कांग्रेसी सरकारों को भी तरह-तरह से बदनाम 
करने की कोशिश करते रहे हैं | इसमें सन्देह नहीं कि 
मुसलमानों की इस अदूरदर्शितापूर्ण वुत्ति का देश पर बहुत ही 
बुरा प्रभाव हो रहा है और उलकी स्वतन्त्रता के मार्ग में एक 
बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो रही है | भारत के मुसलमान अपने 
उन हिन्दू भाइयों के तो शत्रु हो रहे हैं, जिनके साथ उन्हें 
सदा इस देश मे बसना है; और उन इस्लामी देशों के साथ 
नाता जोड़ना चाहते हैं जो उनकी कोई खास परवाह ही नहीं 
करते। परन्तु इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि इस फूट का बीज 
विदेशी सरकार के चरो का ही बोया हुआ है और अधिकांश 
नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए ही हिन्दू-सुस्लिस एकता 
के मार्ग मे बाधक हो रहे हैं। यह तो निश्चित ही है कि आगे 
चलकर कभी-न-कभी हिन्दू-मुस्लिम एकता होगी ही ओर मुसल- 
मानों मे कभी-न-कभी देश-प्रेम जाग्मत होगा ही | लेकित्र इससे 
पहले देश की बहुत बड़ी हानि दो लेगी । यदि आज नही तो कल्न 
ओर कल नहीं तो परसो मुसलमान यह समभने के लिए बाध्य 
होगे ही कि दिन्दुओ के साथ व्यर्थ की लड़ाइयाँ लड़ने और 
अ-कारण ही दंगा-फसाद करने से हमारा कोई वास्तविक लाभ 
नहीं हो सकता; उलटे हम बराबर घाटे में ही रहते हैं। परन्तु 
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अभी तो दस-बीस बरस भमुसल्मानो को ऐसी सुचुद्धि आती 
हुई दिखाई नहीं देता । इस अवसर पर हमें स्व० स्वामी श्रद्धानन्द 
जी का वह कथन स्मरण हो आता है कि हिन्दुओ और 
मुसलमानों में एका होने से देश स्वतन्त्र नहीं होगा, बल्कि जब 
देश स्व॒तन्त्र हो जायगा, तब हिन्दुओं और मुसलमानों मे एका 
होगा । इसी लिए इस समय जो थोड़े से समभदार मुसलमान 
कांग्रेस का साथ दे रहे है, या जो मुसलमान नेता मुस्लिम 
जनता मे राष्ट्रीय भावों का ग्रच!र करने के लिए अपना संघटन 
कर रहे है, उन्ही की सहायता से कांग्रेस देश को स्वतन्त्र 
करने के प्रयत्न मे लगी हुई है । 

इस प्रकार भारत मे एक ओर वो राष्ट्रीय महासभा है जो 
देश को पूर्ण रूप से स्व॒तन्त्र करना चाहती है और दूसरी ओर 
वह मुस्लिम लीग है जो कहती है किया तो सारा देश सदा 
के लिए परतन्त्र रहे और या हमारी उचित तथा अनुचित सभी: 
माँगे पूरी की जायें और सारे भारत में हमे इस्लाम धर्स और 
इस्लासी सभ्यता तथा सस्क्ृति का पूरा-पूरा प्रचार करने की 
अबाध्य स्वतंत्रता मिल्ले । इसके सिवा देश से थोड़े से नरम दलवात्े 
नेता भी है जिनके अनुयायियो की संख्या बहुत ही कम है। कांग्रेस 
से मुख्यतः दो बातो मे इन लोगो का मत-सेद है। कांग्रेस तो 
कहती है कि इसमे पूर्ण स्वराज्य मिले और इस बात का अधिकार 
हो कि हम यदि चाहे तो ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत रहे और 
चाहे तो उससे अलग हो सके । लेकिन नरम दलवाले या 
लिबरल ब्रिटिश साम्राज्य से किसी तरह अलग नहीं होना 
चाहते और कहते है कि हमे ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत ह्दी 
स्वराज्य के अधिकार मिलने चाहिएँ । इसके सिवा कांग्रेस समय- 
समय पर असहयोग और सविनय अवज्ञा आदि साधनों से भी 
काम लेती है; और नरम दलवाले कहते हैं कि हमें सिफ पुराने 
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ढंग से अपने प्रस्ताव सरकार के सामने रख देने चाहिएँ। और 
जो अधिकार वह दया करके हमें दे दे, उसी से हमें सन्तुष्ट हो 
जाना चाहिए और आगे के लिए फिर अपनी माँगें उसके सामने 
रखते चलना चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत 
बहुत दिनो से इस रास्ते पर चलकर बिलकुल निराश हो चुका है 
और उसे अब मिखमंगोंबाली नीति बिलकुल्त नापसन्द है। बह 
अब अपने बल पर सब अधिकार प्राप्त करना चाहता है; और 
इसी लिए नरम दल में थोड़े से नेता ही नेता है--अनुयायी कोई 
नहीं है । 

जिस प्रकार सारे भारत में अल्प-संख्यक मुसलमानों की 
एक बड़ी समस्या है, उसी प्रकार पंजाब में अल्प-संख्यक सिक्‍्खों 
की भी एक समस्या है | पहले अधिकांश सिक्‍्ख अंग्रेजों और 
अंग्रेजी शासन के पूरे भक्त होते थे। लेकिन अब उनमें भी 
राष्ट्रीयता का भाव पूर्ण मात्रा में आ गया है और वे भी आ्रायः 
राष्ट्रीय महासभा के साथ मिलकर काम करते हैं। देश में एक 
ओर अल्प-संख्यक दल पारसियों का है। लेकिन पारसी सदा 
से बहुत अधिक शिक्षित और समभदार द्वोते आये हैं और सदा 
कांग्रेस का साथ देते रहे हैं। इस समय भी बे कांग्रेस से अलग 
यथा उसके विरोधी नहीं हैँ। एक और अल्प-संख्यक समाज 
इंसाइयो का है जो अब तक कांग्रेस से अलग रहता था । लेकिन 
यह समाज भी शिक्षित, समझदार और अग्रसर होने के कारण 
अब कांग्रेस की ओर भ्रवृत्त होने लगा है । 

भारत सरकार--यद्यपि सन्‌ १६३५ में सारे भारत के 
लिए एक नया संघटन चिधान बन गया है, परन्तु अभी तक 
भारत सरकार का काम सन्‌ १६१६ वाले उसी संघटन विधान 
के अनुसार चत्त रहा है जो मान्टेगू-चेम्सफोडे सुधार के नाम से 
प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि सन्‌ १६३४ में जो नया विधान 
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बना है, उसके दो विभाग है | एक विभाग तो प्रान्तीय शासन से 
सम्बन्ध रखता है और दूसरा विभाग उस भावी भारत सरकार से 
सम्बन्ध रखता है जो संघ सरकार कहलावेगी । यह पहला 
विभाग तो सन्‌ १६३७ से ही प्रचलित हो गया है और इसके 
अनुसार सभी प्रान्तों का शासन हो रहा है | लेकिन संघ सरकार- 
वाली योजना अभी तक काम में नही लाई गई है। अभी सिर्फ 
उसकी तैयारियाँ हो रही थी और आशा की जाती थी कि साल 
दो साल में उस योजना के अनुसार भी सरकार काम करने 
का प्रयत्न करेगी । लेकिन वत्तेमान युरोपीय युद्ध के कारण जो नई 
परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, उन से जान पड़ता है कि युद्ध की 
समाप्ति पर फिर नये सिरे से कोई साँचा खडा करने का प्रयत्न 
किया जायगा | यह तो निश्चित ही है कि असी तक भारत 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य से भी बहुत दूर है; फिर पूर्ण स्वराज्य 
का तो पूछना द्वी क्या है। अभी तक भारत का सारा अधिकार 
ब्रिटिश पालेमेट के ही हाथ में है जो भारत का शासन भारत मत्री 
के द्वारा करती है। और अब महायुद्ध के कारण बहुत कुछ 
अधिकार वाइसराय को सौप दिये गये है। पर अभी तक उसी 
पुराने ढंग से सब काम होते आ रहे हैं | 

भारत से भारत सरकार का प्रधान वाइसराय है जो अपनी 
काउन्सिल की सहायता से सब काम करता है | कानून बनाने के 
लिए दो चेम्बरे है । बड़ी चेम्बर काउन्सिल आफ स्टेट 
कहलाती है जिसमे ३३ चुने हुए सदस्य हैं और २७ सरकार के 
भामांकित सदस्य होते है। ये सदस्य प्रायः बहुत बड़े आदमी 
दी होते हैं और युरोपियनो के श्रतिनिधि भी इन्ही चुने हुए 
सद॒स्यो मे से होते है। छोटा हाउस लेजिस्लेटिब एसेस्बली 
कहलाता है। और उसमे १०४ जनता के चुने हुए और ४१ सरकार 
झ्वारा नामांकित सदस्य होते है। परन्तु इस भारतीय पा6्लमेंट के 
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अधिकार बहुन ही संकुचित हैं । वाइसराय जिस बिल को चाहे, 
ना-मंजूर कर सकता है। इसके सिवाय अगर कोई बिल किसी 
एक ही हाउस में स्वीकृत हो और दूसरे में अस्वीकृत हो, तो 
उसे भी वह अपनी इच्छा से स्वीकृत कर सकता है | जो बिल 
दोनों चेम्बरो में अस्वीकृत हुआ हो, उसे भी वह यदि आवश्यक 
समझे तो ब्रिटिश पालमेट की स्वीकृति से मंजूर करके जारी 
कर सकता है | और कोई वहुत जल्दी का काम हो तो बिना 
पालेमेंट की स्वीकृति के खुद भी मंजूर और जारी कर सकता 
है। साधारणुतः बजट लेजिस्लेटिव एसेम्बली के सामने जरूर 
पेश होता है। लेकिन अगर वह एसेम्बली कोई खर्च ना-मंजूर 
कर दे तो बाइसराय को अधिकार है कि अपनी इच्छा से भी 
बह खर्च कर सके । इसके सिवा खर्च की कई वहुत बड़ी-बड़ी 
मदे ऐसी भी हैं जिन पर एसेम्बली का किसी प्रकार का नियन्त्रण 
नहीं है। जैसे सेना विभाग का खच, राजनीतिक और धार्मिक 
विभाग के खचे, कुछ खास नौकरों की तनख्वाहे और पेन्शने और 
लिये हुए ऋणों का सूद या इसी प्रकार के कुछ और खच । मतलब 
यह कि देश के आय-व्यय पर एसेम्बली का वरतुतः कुछ भी 
अधिकार नहीं है । जो थोड़े-बहुत अधिकार नाम के लिए भारतीय 
पालमेंट को मिल्ले भी हैं, उत सब पर वाइसराय का पूरा-पूरा 
नियन्त्रण है। और जहाँ तक केन्द्रीय सरकार का प्रश्न है, वहाँ 
तक देश से कोई उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन नहीं है। बाइसराय 
की सद्दायता के लिए जो एक्जिक्यूटिव काउन्सिल है, उसके 
छः सरकारी सदस्य हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी केन्द्रीय विभाग 
का प्रधान है | इन छः में से चार अंग्रेज और दो हिन्दुस्तानी 
होते हैं। लेकिन वे दोनों भी सरकारी अफसर ही होते हैं, प्रजा 
के प्रतिनिधि नहीं होते | मतलब यह है कि यहाँ भी किसी प्रकार 
की उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्था नहीं है। इधर अधिकारों की माँग 
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बढ़ने के कारण सरकार इस काउन्सिल में कुछ और लोगो को 
भी लेने की घोषणा तो कर चुकी है। पर उन्र थोड़ी सी जगहों 
पर अधिकार चाहनेवालों की संख्या इतनी बढ़ रही है कि उसने 
एक विकट समस्था का रूप धारण कर लिया है । 

प्रान्तीय शासन--जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, प्रान्तीय 
शासन की व्यवस्था इधर तीन बरसो से सन्‌ १६३४५ वाले नये 
विधान के अनुसार हो रही है. । इस नये बिधान के अनुसार सब 
प्रान्त दो भागो मे विभकत हैं | पहले विभाग से मद्रास, बस्बई, 
बंगाल, संयुक्त प्रान्त, पंजाब, बिहार, मध्यप्रान्त और बरार, 
आसाम, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, उड़ीसा और सिन्ध ये ११ 
प्रान्त हैं. जो गवनेरो के प्रान्त हैं; और त्रिटिश बिलोचिस्तान, 
दिल्‍ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कुगे, अंडसन, निकोबार और पन्‍न्थ- 
पिपलोदी नाम के क्षेत्र चीफ कमिश्नरो के प्रान्त कहलाते हैं । 
पहले विभाग के ११ प्रान्तो मे सम्राद द्वारा नियुक्त गवनर ही 
मुख्य शासक होते हैं। सब प्रकार के प्रान्तीय शासन, शान्ति 
ओर सुव्यवस्था आदि के ज्ञिए वस्तुतः ये ही उत्तरदायी है। मद्रास, 
बम्घई, बंगाल, संयुक्त प्रान्त, बिहर और आसाम में दो-दो हाउस 
होते हैं और पंजाब, मध्य प्रान्त तथा बरार, पश्चिमोत्तर सीमा- 
प्रान्त, उड़ीसा और सिन्ध में केवल एक-एक ही हाउस होता है। 
प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल ४४ विशिष्ट विषयो से सम्बन्ध रखने- 
वाले कानून बना सकता है, जिनमें सावजनिक शान्ति, प्रान्तीय 
अदालते, पुलिस, जेल, आबकारी, सावेजनिक स्वास्थ्य, माल्गुजारी 
और लगान आदि विषय मुख्य है। प्रान्तीय विषयो की व्यवस्था 
में गवनर को सहायता देने के ल्षिए एक सन्त्री-मंडल होता है। 
सिन्न-मिन्न प्रान्तो में मन्त्री-संडल् के सदस्यों की संख्या अलग- 
गा होती है । कुछ विषयो की व्यवस्था मे गवनर का 
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विशेष उत्तरदायित्व होता है। यथा-प्रान्तकी शान्ति-रक्षा, अल्प- 
संख्यकों के उचित हितों की रक्षा, सिविज्ञ सरविस के उचित 
हिलो की रक्षा, व्यापार और उद्योग आदि के क्षेत्रों मे विदेशियों 
को मिले हुए विशेष अधिकारों की रक्षा, प्रान्त के अन्तगत देशी 
राज्यों और उनके नरेशो के हितों तथा मान-सयादा की रक्षा 
और स्वयं अपनी प्रचलित की हुईं आज्ञाओं की व्यवस्था आदि | 
गवर्नर अपने सन्त्रियो को जैसी चाहे, बेसी आज्ञाएँ दे सकता 
है; और यदि वे उन आज्ञाओं के अनुसार काय न करें तो वह 
व्यवस्थापक सभा को भंग करके अथवा बिना किये ही सन्त्रियों 
को त्याग-पत्र देने के लिये चाध्य कर सकता है । वह नये मन्त्री 
भी नियुक्त कर सकता है और बिना मंत्रियो की सहायता के 
स्वयं अपने अधिकार से भी शासन के सब कार्य कर सकता है। 

यदि गबनर को ऐसा जान पड़े कि प्रान्त की शान्ति 
हिंसात्मक कार्यों से भंग होना चाइत्ती है, तो वह उसे रोकने 
के लिए कोई विशेष आदेश दे सकता है और कोई काम या 
विभाग अपने हाथ में ले सकता है। यदि वह चाहे तो ऐसी 
आज्ञा भी दे सकता है कि पुलिस के कागजात किसी को ( अथांत्‌ 
मन्त्रियो तक को ) न दिखलाये जायें। प्रान्त में शासन सम्बन्धी 
* जितने काम होते है, वे सब गवर्नर के नाम पर होते हैं; और जो 
काम वह स्वयं नहीं करना चाहता, उनके लिए चह नियम बना 
देता है और मन्त्रियो को उन्हीं नियमों के अनुसार सब काम 
करने पड़ते हैं 

ऊपर पीफ कमिश्नरो के जो छः प्रान्त बतलाये गये है, 
उनका शासन स्वयं गवनर जनरल एक चीफ कमिश्नर के हारा 
-करता है। इन प्रान्तों के लिए कानून भारतीय व्यवस्थापक 
मण्डल बनाता है। इन प्रान्तो मे से एंक कुर्गे को छोड़कर और 
किसी प्रान्त में उयवस्थापक परिषद्‌ नहीं है। चीफ कमिश्नर को 
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अपने प्रान्त के शासन के लिए प्रत्यक्ष रूप से थे सभी अधिकार 
होते हैं जो बड़े प्रान्तो के गवनरों और उनके मन्त्रियों को 
होते हैं । 
प्रान्तीय व्यवस्था--हम पहले बतला चुके हैं कि मद्रास, बम्बई, 

बद्जाल, संयुक्तप्रान्त, बिहार और आसास में दो-दो हाउस या 
सभाएँ है | इनमें से बड़ा हाउस लेजिसलेटिव काउन्सिल कहलाता 
है और छोटा स्लेजिस्लेटिय एसेम्बली । शेष पाँचों प्रान्तो मे केवल 
एक ही हाउस या सभा है जो लेजिस्लेटिव एसेम्बली कहलाती 
है। प्रत्येक लेजिस्लेटिच एसेस्बली का कार्य-काल साधारणत: 
पाँच वर्ष होता है | यह बीच में जब चाहे तब गवर्नर की आज्ञा 
से संग भी की जा सकती है । हाँ, लेजिस्लेटिव काउन्सिल स्थायी 
संस्था होती है जो कभी भंग नहीं हो सकती | परन्तु हर तीसरे 
चप इसके एक-तिहाई सद्स्य कुछ विशिष्ट नियमो के अनुसार 
बदलते रहते हैं। सिक्ख, मुसलमान, युरोपियन, एंग्लो-इंडियन 
ओर देशी इंसाई केवल अपने ही वर्ग के प्रतिनिधि चुन सकते 
हैं। यदि कोई सिकक्‍्ख किसी हिन्दू को चुनना चाहे या कोई 
ईसाई किसी मुसक्षमान को चुनना चाहे तो बह नहीं चुन सकता। 
इस सम्बन्ध से भी कुछ विशेष नियम हैं कि केसे लोग निर्वाचित हो 
सकते हैं और केसे लोग निर्वाचक हो सकते है। प्रान्तीय 
व्यवस्थापक सभाओ या लेजिस्ल्रेटिब एसेस्बलियो के कुल सदस्यो 
की संख्या इस प्रकार है;-- ु 


सद्रास ४ ०४. *' २१४ 
बम्बई. ४ . *  * १७४५ 
बच्चाल. *** २४० 
संयुक्तप्रान्व॒*** ञ*.. «» शश८ 
पंजाब पद के '. १९७४ 
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इनमें से प्रायः सभी गआन्तों में मुसलमानों, एंग्लो-इरिडियनो 
युरोपियनों, भारतीय ईसाइयों, व्यापारो, उद्योग-धन्धो और खानों 
आदि के प्रतिनिधियो और जमीदारो आदि को उन्तकी आबादी 
के हिसाब से कही अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। बाकी 
ओर सब जातियाँ तथा वर्ग एक में हैं, जिन्हे स्वभावतः अपनी 
जन-संख्या के अनुपात से बहुत ही कमर प्रतिनिधित्व मिला है। 
इसके सिवा भिन्न-भिन्न जातियों और वर्गों की स्त्रियों के लिंए 
भी रव॒तन्त्र प्रतिनिधित्व है! अश्यृश्य जातियो के लिए भी कुछ 
विशेष स्थान नियत हैं | हर जगह सब जातियों और वर्गों का 
प्थक्‌ निर्वाचन होता है, जिससे सारे देश मे १५ सिन्न-मिन्न 
निर्वाचक संघ हो गये हैं जो इस प्रकार हैं-- 

१. साधारण । २. सिकख । ३. मुसलमान । 
४. एंग्लो-इस्डियन। ४. युरोपियन। ६. भारतीय ईंसाई। 
७, व्यापार और उद्योग। ८ जमींदार। ६. विश्व-विद्यालय । 
१०, श्रम। ११. स्त्रियाँ--साघारण । १२, स्त्रियॉ-सिक्‍्ख । 
१३. स्त्रियाँ-पझुसलसान। १४ स्त्रियाँ--एंग्लो-इस्डियन | और 
१४. स्त्रियाँ--भारतोय ईसाई। 

इसके सिया अभी हरिजनों का एक और प्रथक्‌ निवांचक संघ 
होने को था, क्षेकिन महात्सा-गान्धी के अनशन करने और अधिक 
अयत्न करने पर बहुत कठिनता से उन्हे साधारण निर्वाचक संघ 
में सम्मिल्नित किया गया थां। कदांचित्‌ पाठकों को यहाँ यह 
-बतलाने की आवश्यकता न होगी कि ब्रिटिश सरकार ने इस 
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प्रकार की निर्वाचन प्रथा से सारे देश को बहुत से भिन्न-भिन्न 
छुकड़ों में बाँट दिया है और उनमें से अधिकांश ठुकड़ो को उनकी 
जन-संख्या के अनुपात से इतना अधिक प्रतिनिधित्व दे रक्खा 
है कि वे कमी सहज में प्रथक निर्वाचन की प्रया छोड़ने के लिए 
तैयार ही नहीं होंगे । इनमे से जो वर्ग प्रथक्‌ निर्वाचन के विरोधी 
थे, उन्हें भी जबदेस्ती प्रथक्‌ निवाचन संघ दिये गये हैं। उदा- 
हरणाथ, स्लियाँ यह नहीं चाहती थीं कि उनका प्रथक्‌ निर्वाचन 
हो; और कई वार उनकी महासभाओ में सम्मिलित निर्वाचन के 
पक्त में प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे। लेकिन सरकार ने उनके लिए 
भी जबदंस्ती प्रथक्‌ निर्वाचन ही रक्खा है । शीया सुसलमान भी 
सम्मिलित निर्वाचन चाहते थे, लेकिन वे भी सुन्नी मुसलमानों के 
साथ रखे गये । अब देशी इंसाई भी सम्मिलित निर्वाचन के पक्ष 
में हो गये हैं; लेकिन उनकी माँग पूरी दोने के भी अभी कोई 
लक्षण नद्दी दिगाई दे रहे हैं । यह प्रथक्‌ निर्बाचल का बिष 
सारे देश को इसी लिए जबदस्ती पिल्लाया गया है कि देश कभी: 
मिलकर एक न हो सके--वह कभी विदेशी शासन से मुक्त होने 
का कोई सम्मिलित उद्योग न कर सके । 
लेजिस्लेटिव काउन्सिल्--जिन छः प्रान्तो मे जिस्लेटिव 

एसेम्बली के अतिरिक्त लेजिम्लेटिव काउन्सिल भी है, उनके नाम 


ओर, उनके सदस्यों की संख्या इस प्रकार है-- 
सद्रास * “* ४४ से ५६ तक 
बम्बद *" "'” “ श६ से ३० तक 
बंगाल *” *" “” ६३ से ६५ तक 
संयुक्तप्रान्तन ** *“* ८ से ६० तक 
विद्दार '"'"' * “* २६ से ३० तक 
आसाम”* *** ** २१ से २२ तक 


इनसे से मद्रास में ८ से १० तक, बम्बई में ३ से ४ तक, 
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बंगाल में ६ से ८ तक, संयुक्त प्रान्त मे ६ से ८ तक, बिहार में ३ 
से ४ तक और आसास में सी ३ से ४ तक ऐसे सदस्य होते हैं 
जिन्हे उन प्रान्तों के गवनेर अपनी तरफ से नामजद्‌ करते हैं । 
बाकी सत्रस्य चुने हुए होते हैं और प्रायः बड़े आद्सी और उनके 
प्रतिनिधि होते हैं। हम ऊपर वतला चुके हैं कि ये काउन्सिलें 

स्थायी होती हैं और भंग नहीं की जा सकती; और इनके एक तिहाई 
सदस्य हर तीसरे वर्ष बदले जाते हैं। इसका मतलब यही होता 
है कि हर सदस्य का काये-काल साधारणतः नौ वर्ष होता है। तथापि 
इन काउन्सिलो का जिस समय पहले-पहल संघटन हुआ था, 
उस समय गवबनेरों ने कुछ सदस्यो का कार्य-काल घटाकर ऐसी 
व्यवस्था कर दी थी कि प्रत्येक प्रकार के सदस्यों में लगभग 

एक-तिहाई हर तीसरे बर्ष अपना स्थान खाली करते जायें और 
उनकी जगह नये सदस्य आते जायें। इन काउन्सिलो में भी 

मुसलमानों ओर इंसाइयो को उनकी जन-संख्या के अनुपात से 

कही अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। और ये लोग अपने ही 

वर्ग के लोगों को चुन भी सकते हैं--. दूसरे वर्गों के लोगों को 

इच्छा होने पर भी इन्हें चुनने का कोई अधिकार नही है। 

इन काउन्सिलों में प्रायः जमींदार, ताल्लुकेदार और पूजीदार दी 

अधिक संख्या में होते हैं, जिनका स्वार्थ साधारण जनता के 

स्वार्थ से भिन्न होता है. और जो देश की प्रगति के मार्ग में प्रायः 

बाधक ही होते हैं । इसके अतिरिक्त इनके संघटन की व्यवस्था 

कुछ ऐसी पेचीदी रक्खी गई है कि इनमे अधिकतर वही 

लोग पहुँचते हैं जो देश को स्वाधीनता प्राप्त करने से सहायता 

मिलना तो दूर रहा, उल्नटे उसके मार्ग में अड़चने द्वी पेदा करती 

हैं । और वास्तव मे इन काउन्सिलों की सृष्टि भी इसी उद्देश्य 

से की गई है । 
जिन प्रान्तो में एसेम्बली और काउन्सिल दोनो होती हैं, 
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उनमे कोई नया कानून तभी बनता है, जब दोनो हाउस उसे 
स्वीकृत कर लें और गवनेर भी उस पर अपनी स्वीकृति दे दे। 
जिन आन्तो में केवल एसेस्बली होती है, वहाँ एसेम्बली का पास 
किया हुआ कानून जब गवनेर स्व्रीकृत कर लेता है, तब काम 
में लाया जाता है 

इस नवीन विधान में इस बात की पूरी व्यवस्था की गई है 
कि यदि इंग्लेड मे बसनेवाली कोई ब्रिटिश प्रजा भारत में 
आकर बसना, नौकरी करना या व्यापार आदि करना चाहे तो 
उसमे किसी प्रकार की बाधा न हो सके और उसे भी वे सब 
पूरे-पूरे अधिकार प्राप्त हों, जो भारतीय प्रजा को हैं। भारत में 
इंग्लैंड से जो माल आता है, उसके सम्बन्ध में भी कोई भेद- 
भाव-मूलक कानून यहाँ नहीं बन सकता। अंग्रेजी कम्पनियों 
आदि के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। और ये 
सब व्यवस्थाएँ इसी लिए रक्खी गई हैं कि अंग्रेजों के मुक्ताबल्ले में 
भारतीय अपने लिए कोई खास सुभीता न करने पाये और उन्हें 
पहले से जो अधिकार मिले हुए हैं, उन पर कोई आघात न हो | 

गवनेरों को अपनी ओर से आर्डिनेन्स जारी करने या नया 
कानून बनाने या कोई विशेष आज्ञा देने का भी पूरा अधिकार 
है। जिस समय व्यवस्थापक-संडल्ञ काम ने करता हो, उस 
समय तो उसे यह अधिकार होता ही है; पर जिस समय 
व्यवस्थापक संडल काम करता हो, उस समय भी उसे यह 
अधिकार होता है। अर्थात्‌ प्रान्तीय व्यवस्थापक-मंडल को 
कानून बनाने का जितना अधिकार है, उतना सब अधिकार ओर 
उसके अतिरिक्त कुछ और अधिकार भी गवर्नर को कानून बनाने 
के सम्बन्ध से प्राप्त हैं। यह अधिकार उन्हे पहले प्राप्त नहीं 
था, पर इस नये विधान के अनुसार प्राप्त हो गया है। अर्थात्‌ 
भान्तीय शासन की सारी व्यवस्था कुछ ऐसे ढंग की रचखी गई 
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है कि वह देखने में तो पूरी तरह से प्रतिनिधिसत्तात्मक जान 
पड़ती है, लेकिन चह उसी सीमा तक प्रतिनिधि-सत्तात्मक रह 
सकती है, जिस सीमा तक गबनर की इच्छा से उसका विरोध 
न हो। एक तो व्यवस्थापक-मंडल और मन्‍्त्री-संडल के अधिकार 
यों ही बहुत संकुचित हैं। तिस पर गवर्ेर को इतने विस्तृत 
अधिकार दे दिये गये हैं कि वह जब जो काम चाहे, बिना किसी 
प्रकार की बाधा या विरोध के कर सकता है। और इस अंश 
में यह नवीन शासन बहुत कुछ स्वेच्छा-मुलक भी दो सकता 
है। शासन और आय-व्यय सम्बन्धी जितने महत्वपूर्ण अधिकार 
हैं, उन सबसे व्यवस्थापक-मंडल और मंत्री-मंडल वंचित 
रक्खे गये हैं । 

स्याय-विभाग-भारत के न्याय-विभाग की और मारी 
व्यवस्था तो पहले की तरह ज्यों-की-स्यों रक्खी गई है, पर इसमें 
संघ-न्यायालय नाम का एक सर्वोच्च न्यायालय और बढ़ा दिया 
गया है। इसमे छः तक जज रह सकते हैं, पर इस समय तीन 
ही जज हैं। यदि संघ के प्रान्तों या देशी राज्यों का कोई कानूनी 
भंगड़ा खड़ा होगा तो उसका निर्णय इसी न्यायात्रय मे होगा। 
यही न्यायालय यह निश्चित करेगा कि नये विधान के अनुसार 
संघ, प्रान्तीय सरकार और देशी राज्यों के क्या अधिकार हैं 
ओर इसका निर्णय सब-मान्य होगा । इस न्यायालय में हाईको्टों 
के ऐसे फैसलों की अपील भी हो सकेगी जिनके सम्बन्ध में 
हाईकोटे यह निश्चय कर दे कि इसमें शासन-विधान से सम्बन्ध 
रखनेवाला कोई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न विचारणीय है । 

संघ-शासन--नये विधान मे सारे भारत के लिए एक ऐसे 
संघ-शासन की योजना है जिसमें त्रिटिश भारत और देशी राज्यों 
का एक संघ होगा | लेकिन इसमें खास शर्त यह रक्खी गई है कि 
आगे चलकर नई राज्य परिपद्‌ या काउन्सिल आफ स्टेट तब 
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चनेगी, जब उससे उतने देशी राज्य सम्मिलित होना स्वीकृत कर 
लेंगे, जितनो को उसके लिये कम-सें-कम ४२९ सदस्य चुनने का 
अधिकार होगा और जिनकी आवादी सारे देशी राज्यों की 
आधादी की कम-से-कम आधी होगी । उस अशस्था में ब्रिटिश 
पार्लमेंरट इस आशय का एक प्रस्ताव सम्नाद्‌ की सेवा से उपस्थित 
करेगी और तब सम्राद्‌ द्वारा इस संघ-शासन की स्थापना की 
घोषणा होगी । देशी राज्यों मे लगभग ८ करोड़ प्रजा बसती है; 
और जब ४ करोड़ की आचादी के देशी राज्य संघ-शासन मे 
सम्मिलित होना स्वीकृत कर लेंगे, तब्र यह नया शासन आरम्भ 
होगा। ब्रिटिश सरकार भारत में बहुत जल्दी संघ सरकार 
स्थापित करना चाहती थी और इसी लिए बह देशी राज्यों को 
इसके लाभ बतल्ान और उन्हे इसके लिए राजी करने के 
प्रयत्न में लगी हुई थी । यदि केवल बहुत बढ़ी-बड़ी आवादीवाले 
पाँच-सात देशी राज्य सलकर संघ-शासन मे सम्मिलित द्वोना 
चाहेंगे, तो भी संघ-शासन की इसलिए स्थापना नहीं हो सकेगी कि 
दूसरी शत्ते के मुताबिक इसके लिए इतने राज्य तैयार होने 
चाहिएँ जो कुल मिलाकर ५९ सदस्य काउन्सिल आफ स्टेट से 
भेज सकें | ऐस राज्यों को एक खास सरकारी शत्तेनामा मंजूर 
करना पड़ेगा और यह घोषणा करनी पड़ेगी कि हम स्वयं भी 
ओऔर अपने उत्तराधिकारियों की ओर से भी संघ में सम्मिलित 
होना चाहते हैं और अपने राज्य मे इस शत्तनामे की सब बातो 
की पाबन्दी करना मंजूर करते है; और अपने यहाँ की कुछ 
विशिष्ट बातों की व्यवस्था सम्राट, गवर्नर-जनरल्ल, संघीय 
व्यवस्थापक-संडल, संघ-न्यायालय और संघीय रेलवे विभाग 
के अधीन करते हैं। आरम्भ मे जो देशी राज्य संघ मे सम्मिलित 
हो जायेंगे, वे तो हो ही जायेंगे। लेकिन बाद मे जो राज्य उससे 
सम्मिलित होना चाहेंगे, वे संघ का निर्माण होने से बीस बरस 
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के अन्द्र नहीं हो सकेंगे । उस अवस्था में उनके लिए पहले 
संघीय व्यवस्थापक-मंडल की स्वीकृति की भी आवश्यकता होगी । 

संघीयशासन-व्यवस्था प्रचलित होने पर भारत-मन्त्री की 
इण्डिया काउन्सिल तोड़ दी जायगी, पर उसके कुछ परामशंदाता 
अवश्य रहा करेंगे। इसके सिवा भारत-मन्त्री का वेतन और 
उसके विभाग का व्यय भी भारत सरकार न देगी, बल्कि वह 
ब्रिटिश सरकार के कोष से दिया जायगा । अपने परामशदाताओं 
की नियुक्ति भारत-मन्त्री स्वयं करेगा। उनसे से आधे ऐसे 
होगे जो कम-से-कम दस वर्ष तक भारत सरकार की नौकरी 
कर चुके होगे। भारत के शासन सम्बन्धी सब कास करने के 
लिए थहाँ गवर्नर-जनरल रहेगा, जिसकी नियुक्ति स्वयं सम्राद 
करेंगे । देशी राज्यों से सम्बन्ध रखनेवाली बातो की व्यवस्था 
के लिए एक वाइसराय भी रहा करेगा। परन्तु यदि सम्राद चाहे 
तो इन दोनो पदों पर एक ही व्यक्ति को भी नियुक्त कर 
सकते हैं | 

यह भी निश्चय हुआ था कि संघीय-शासन स्थापित होजाने के 
वाद गवनर-जनरल की काउन्सिल नहीं रह जायगी, बल्कि उसके 
स्थान पर उसका एक मन्त्री-मंडल होगा, जिसका नाम काउन्सिल 
आफ मिनिस्टसे होगा | जिन विषयो से गवनेर-जनरल को विशेष 
अधिकार प्राप्त है, उन्हे छोड़कर बाकी विषयों में मनत्री-संडल 
उसे सहायता या परामशे देगा । इसमें अधिक-से-अधिक 
दस मन्‍्त्री हो सकेगे। गवर्नर-जनरज्ञ को इस बात का पूरा 
अधिकार होगा कि वह जो काम चाहे, वह बिना सन्त्रियो से 
परामर्श लिये केबल अपनी इच्छा से द्वी कर सके। अपने 
मन्‍्त्री भी वही चुनेशा और जब तक चाहेगा, उन्हें उनके पद 
पर रहने देगा। सेना, धर्स, पर-राष्ट्र और छंगली जातियों के 
सम्बन्ध में सब काम गवनर-जनस्त अपनी इच्छा के अचुसार 
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करेगा। इस सम्बन्ध मे यदि वह उचित सममेगा तो अपने 
लिए तीन परामशंदाता भी रख सकेगा । देश में शान्ति की 
रक्षा, संघ सरकार को आर्थिक हढ़ता और साख की रक्षा, 
सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों और उचित हितो की रक्षा, 
देशी नरेशों के अधिकारों और मान-मर्यादा की रक्षा तथा इसी 
प्रकार की कुछ और बातो के लिए वस्तुतः बही उत्तरदायी समझा 
जायगा और ऐसे मामलों में जब चाहे, तव द्खल दे सकेगा । 

संघीय व्यवस्थापक मण्डल्न--संघीय व्यवस्थापक मंडल में 
दो हाउस या सभाएँ होगी | उनमें से बड़ी सभा राज्य परिषद्‌ 
या काउन्सिल आफ स्टेंट कहलावेगी और छोटी सभा का नाम 
संघीय व्यवस्थापक सभा या फेडरल एसेम्बली होगा। राज्य 
परिपद्‌ में अधिक-से-अधिक २६० सदस्य होंगे, जिनमे से १४६ 
ब्रिटिश भारत के और १०४ देशी राज्यो के सदस्य होगे। 
प्रान्वीय काउन्सिलो की तरह यह भी स्थायी संस्था होगी और 
इसके एक-तिहाई सदस्य हर तीसरे वर्ष चुने जायेंगे। ब्रिटिश 
भारत के १५६ सदस्यों मे से १५० जनता द्वारा निवाचित होगे 
ओर ६ सदस्य नामांकित होगे। भिन्न-भिन्न आन्तो से उनकी 
जन-संख्या के अनुसार उनकी काउन्सिलो और एसेम्बलियों 
से इसके अ्तिनिधि चुने जायेंगे । 

फेडरल एसेम्बली मे अधिक से अधिक ३७४ सदस्य होगे, 
जिनमें से २४० ब्रिटिश भारत के और १२९ देशी राज्यो के 
सद्स्य होंगे। व्रिटिश भारत के सदस्यो का चुनाव हर पाँचवे 
वर्ष प्रान्तो की एसेम्बलियो के द्वारा हुआ करेगा । इस एसेम्बली 
के स्वरूप आदि के सम्बन्ध मे भी बहुत सी वही बाते हैं जो 
प्रान्तीय एसेम्बलियों के सम्बन्ध में पहले दी जा चुकी हैं। 
अथात््‌ इसमें भी मसुसलमानो, युरोपियनो, ईसाइयो और 
व्यापार तथा उद्योग-धन्धोवालो को उनकी जन-संख्या के अनुपात 
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से कहीं अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा । 

देशी राज्यो को ओर से जो सदस्य आवेगे, उन्तकी नियुक्ति 
चहाँ के नरेशों के द्वारा होगी। इसके लिए अलग-अलग राज्यों 
की, उनकी हेसियत के अनुसार, १७ श्रेणियाँ बनाई गई हैं। 
किसी राज्य को १, किसी को २, और किसी को ४ सदस्य तक 
मेजने का अधिकार होगा; और छोटे-छोटे कई राज्यों को मिलकर 
केबल एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा। जैसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है, जब उतने राज्य संघ में सम्सिलित होना 
स्वीकृत कर लेगे, जितनों को सब मिलाकर ५२ सदस्य राज्य 
परिषद्‌ में भेजने का अधिकार होगा, तथ संघीय-शासन प्रचलित 
किया जायगा | 

संघ का निर्माण द्वो जाने पर उस संघीय व्यवस्थापक-मंडल 
का कार्य आरम्भ होगा, जिसके दो द्वाउसों का उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका है। यह संडल सारे भारत के लिए संघीय 
व्यवस्थापक मंडल, सेना, टकसाल, तार, सरकारी नौकरियो, 
काशी और अलीगढ़ के विश्वविद्यालयों, आयात-नियांत, हवाई 
जहाजों, नमक, आय-कर, उत्तराधिकार-कर और संघीय आय 
के साधनों आदि के सम्बन्ध मे कानून बना सकेगा। आन्तों 
के व्यवस्थापक मंडल जिन विषयों के कानून बना सकते हैं, वे 
“ग्रान्तीय विषय” कहलाते हैं. और संघीय व्यवस्थापक मंडल 
जिन विषयों के कानून बना सकेगा, वे “संघीय विषय” कहलाते 
हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विषय भी हैं. जिनके सस्बन्ध मे 
यदि संघीय व्यवस्थापक संडल कानून न बनावे तो प्रान्तीय 
व्यवस्थापक मंडलो को अधिकार होगा कि वे उस विषय के 
कानून बना सकें | ऐसे विषय “संयुक्त विषय” कहलाते हैं। 
इनमें से मुख्य विपय थे हैं--फोजदारी कानून, विबाह और 
वैवाहिक सम्बन्ध-विच्छेद, ठेका, दिवाला, चिकित्सा, छाण्खाने, 
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मोटर, कारखाने, सजदूर-संघ, बिजली, वेकारी और बीमा 
आदि । इस प्रकार के कानूनों को अमल में लाने के बारे मे 
संघीय सरकार प्रान्तीय सरकारों को कुछ हिदायते भी कर 
सकेगी । प्रान्तीय चिषयो से सम्बन्ध रखनेवाले कानून संघीय 
ज्यवस्थापक मंडल प्रायः उसी अवस्था मे बनावेगा, जब कि 
उसका सम्बन्ध एक से अधिक प्रान्तो के साथ हों | परन्तु युद्ध 
या अशान्ति आदि के दिनो में गवनेर-जनरल्न की आज्ञा से 
संघीय मंडल को किसी एफ आन्‍्त या उसके किसी विशिष्ट 
विभाग के सम्बन्ध में भी कानून घनाने का अधिकार होगा। 
यदि प्रान्तीय मंडल के किसी कानून से संघीय मंडल के किसी 
कानून का विरोध हो, तो संघीय मंडल का कानून ही अमल में 
आवेगा। संघीय मंडल मे कोई ऐसा कानून नहीं पेश हो सकेगा 
जो निटिश भारत के लिए पालंमेण्ट के बनाये हुए किसी कानून 
को या पुलिस सम्बन्धी किसी कानून को रद करता हो या 
गवनेर-जनरल के अधिकारों को कम करता हो या जिससे 
ब्रिटिश भारत के बाहर के आदुमियो और कम्पनियों पर कोई 
अतिरिक्त कर लगता हो, आदि । परन्तु यदि इस तरह का कोई 
कानून गवरनेर-जनरल या सम्राट्‌ स्वीकृत कर ले तो वह अमल 
में आ सकेगा । कई विशेष अवस्थाओ में स्वयं गवर्नर-जनरत् 
अपनी इच्छा से भी कोई कानून बना सकता है या किसी प्रकार 
की आज्ञा अ्रचलित कर सकता है | और यदि किसी समय उसे 
यह विश्वास हो जाय कि इस नवीन विधान के अनुसार संघ 
सरकार का काम नहीं चल सकता, तो वह सारे देश का शासन 
अपने हाथ भे भी ले सकता है । 

संघ, आान्‍्त और देशी राज्य-अत्येक प्रान्त और देशी 
राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि संघ के शासन-कार्यों 
में किसी प्रकार की बाधा न हो। साथ ही सारे भारत के लिए 
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संघ जो कानून बनावेगा, उसका पालन करना सबके लिए 
आवश्यक होगा | गवनर को यह अधिकार होगा कि ग्रान्तों और 
राज्यों के शासन के सम्बन्ध में कुछ विशेष अवस्थाओं में गबनेरों 


ओर राजाओं को कुछ हिंदायतें कर सके | आवश्यकता पड़ने पर 
गवनेर-जनरल एक ऐसी काउन्सिल भी बना सकेगा जो भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों की पारस्परिक विरोध सम्बन्धी बातों की जाँच करके 
उन्हें दूर करने के उपाय बतलावे। आयात और नियात-कर, 
अफीम, तम्बाकू, नमक, आय-कर, डाक, तार आदि की सारी 
आय संघ सरकार लेगी । अदालतों के रसूम, जंगल, आब-पाशी, 
मादक द्रव्यो और मालगुजारी आदि की आय भ्रान्तीय सरकारों 
की होगी । प्रान्तीय मद़ो पर संघ सरकार अपनी आय बढ़ाने 
के लिए अतिरिक्त कर भी लगा सकेगी। जिन श्रान्तों का व्यय 
उनकी आय से कम होगा, उन्हें संघ सरकार कुछ आर्थिक 
सहायता भी देगी । अब भारत-मन्त्री को समस्त भारत की आय 
की जमानत पर ऋण लेने का अधिकार न रहेगा। हाँ, संघ 
सरकार और प्रान्तीय सरकारे अपनी-अपनी आय की जमानत 
पर ऋण ले सकेगी । प्रान्तो और राज्यों को संघ सरकार स्वयं 
भी ऋण दे सकेगी और अपनी जमानत पर औरों से भी दिलवा 
सकेगी | अब तक भारत-मन्त्री के नाम पर जितने ऋण लिये 
गये हैं, वे सब भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारों के 
नाम पर हो जायेंगे। किसी देशी राज्य को कितना सैनिक व्यय 
संघ सरकार के कोष में भेजना पड़ेगा या किसी देशी राज्य से 
ब्रिटिश भारत में आनेबाले माल पर कितना आयात-कर लगेगा, 
इसका निर्णय उस शर्तंनामे मे होगा, जो किसी देशी राज्य के 
संघ सरकार मे सम्मिलित होने के समय दोनों पक्षों से स्वीकृत 
होगा | संघीय व्यवस्थापक मण्डल में या तो स्वयं देशी राजा 
ओर या उनके नामजद किये हुए प्रतिनिधि रहेगे । 
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समीक्षा--ऊपर बतलाया जा चुका है कि इस नये विधान क 
प्रान्तीय शासन और व्यवस्थावाला अंश सन्‌ १६३७ से प्रचलित 
हो गया है । उसके अनुसार कुछ समय तक ११ प्रान्तो में से 
उड़ीसा, आसाम, बिद्ार, संयुक्त प्रान्त, सीमा प्रान्त, मध्य अदेश, 
अस्बई और सद्रास में तो कांग्रेसी मंत्री-संडल काम 
कर रहे थे और बाकी बंगाल, पंजाब, और सिध मे ऐसे संयुक्त 
संत्री-मडल काम कर रहे हैं, जिनमे अधिकतर मंत्री या तो मुस्लिम 
लीग के अनुयायी और या मुसलमान है। कांग्रेसी मंत्री-मण्डलो 
में भी मुसलमान थे, लेकिन वही म्ुसल्लमान थे, जो कांग्रेस के 
सिद्धांतों को पूरी तरह से मानते थे। कांग्रेसी मंत्री-मंडलो ने 
प्रजा के हित के जो काम किए थे, उनका संक्षिप्त उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है | इनकी देखा-देखी अन्य प्रान्त भी उसी 
प्रकार के कुछ कार्य करने लगे थे। प्रायः दो वर्षो तक प्रान्तीय 
शासन का जो अनुभव हुआ, उससे उस अनुमान की बहुत 
कुछ पुष्टि हुई जो इस विधान के बनने के समय किया 
गया था। यह तो निश्चित है कि भारतवासियों 
को पहले से कुछ अधिक अधिकार अवश्य मित्ते हैं, 
ओर यदि इन अविकारों का ठीक तरह से उपयोग किया 
जाय तो भारतीय जनता का बहुत कुछ कल्याण हो सकता है। 
लेकिन इस सम्बन्ध मे सबसे अधिक आपत्तिजनक बात यही है 
कि गवनेरों और गबनेर-जनरज्न को पहले की अपेक्षा बहुत 
अधिक अधिकार मिल गये हैं; और पहले भारत पर जो बन्धन 
थे, केवल वही दृढ़ नही किये गये है, बल्कि उनकी संख्या मे भी 
कुछ वृद्धि हुई है । एक ओर देश की आस्तरिक व्यवस्था भे लोगो 
को थोड़ी बहुत स्वतन्त्रता मिली और दूसरी ओर समस्त देश 
की ' परतन्त्रता छुछ और बढ़ी। यदि यही संघ शासन प्रचलित 
होगा, तो यह परतंत्रता और भी बढ़ जायगी; और इसी भय से 
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कांग्रेस आरम्भ से ही उस संघ शासन का घोर विरोध कर रही 
थी जो इस नवीन विधान के अनुसार साल दो सात मे प्रचलित 
होनेवाला था । केवल कांग्रेस ही नहीं, बल्कि लिबरज्ञ भी इस 
नई व्यवस्था के घोर विरोधी थे। विरोध तो मुसलमानों और 
मुस्लिम लीग का भी था और है, परन्तु वह बहुत ही संकुचित 
दृष्टिकोश से था। देशी राजे-महाराजे भी जल्दी इस संघ-शासन में 
सम्मिलित होने के लिए तैयार नही हो रहे थे; और इसका कारण 
यह था कि वे समझते थे कि इससे हमारी वत्तमान अबाध्य 
स्वतन्त्रता में बाधा होगी। इस समय ब्रिटिश भारत में एक 
प्रकार की परिमित प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन-प्रणाली प्रचलित 
है और देशी राज्यों मे स्वेच्छापूर्ण एकतन्त्र प्रचलित है। ये दोनों 
एक गाड़ी के दो ऐसे पहिये है जो एक दूसरे से भिन्न दिशा को जा 
रहे है। अतः इन दोनो का संयोग बहुत बिलक्षण होगा । नवीन 
विधान के अनुसार देशी राजाओ को अधिकार द्वोगा कि वे 
संघीय व्यवस्थापक मंडल में अपने नामजद किये हुए प्रतिनिधि 
भेजे | ऐसे नामजद्‌ अवश्य ही प्रगति-विरोधी होगे। फिर जब 
तक भुत्तल्सानो के साथ कांग्रेस का समभौता नहीं हो जायगा, 
तब तक वे सी हर बात से सदा अर्डंगा ही लगाते रहेगे ओर कोई 
कास ठीक तरह से न होने देँगे। कांग्रेस यह चाहती है कि देशी 
राज्यों की प्रजा को भी उसी प्रकार के अधिकार मिले, जिस प्रकार 
के अधिकार ब्रिटिश भारत की प्रजा को हैं और वहाँ भी 
उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन-प्रणाली प्रचलित 
हो । उस अवस्था मे संघीय व्यवस्थापक मंडल मे देशी राज्यों 
से प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि आ सकेंगे--नरेशों के नामजद किये 
हुए प्रतिनिधि नहीं आवेंगे | यद्यपि पहले भी कुछ कारणों से 
मुस्लिम लीग संघ शासन का विरोध करती थी, पर अब उसका 
विरोध इसलिए और भी बढ़ गया है कि उसे भय है कि देशी राज्यों 
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में प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन-प्रणाली प्रचलित हो जाने पर संघीय 
*ज्यवस्थापक-मंडल से कांग्रेस का बहुमत हों जायगा, जिसे वे 
स्वार्थेवश विशुद्ध हिन्दुओ का बहु-मत बतलाते हैं। कांग्रेस तो 
अपने कार्यो मे कभी साम्प्रदायिकवा का कोई विचार आने नहीं 
देती और न वह राजनीतिक ज्चोत्र से साम्प्रदायिकता का भाव 
रहना ही अच्छा समभाती है। पिछल्ले वर्षो जिन ग्रान्तो में 
कांग्रेसी शासन प्रचलित था, उनमे एक भी काम ऐसा 
नही हुआ, जिसमे किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता की गन्ध हो | 
ज्ञेकिन मुस्क्तिम लोग फिर भी ऐसे प्रान्तो के सन्‍्त्री-मण्डलो पर 
बराबर ऐसे मिथ्या अभियोग लगाती रही है, जिनका कोई 
सिर-पर नहीं होता था। इसके सिया अधिकांश कांग्रेसी प्रान्तो में 
साम्प्रदायिकता के नाम पर आये दिन जो दंगे होते रहते थे, ये 
भी वस्तुतः किसी साम्प्रदायिक कारण से नहीं होते थे, बल्कि 
उनका मूल भी राजनीतिक होता था। बात सिर्फ यह है कि 
घुरानी सरकारों ने इघर पन्द्रह-्बीस बरसो से साम्प्रदायिकता 
का जो बीज बो रक्खा था, उसीके कुफल अब फल रहे हैं। 
विशेषतः इस नये विधान मे भारत के अधिक-से-अधिक खरड 
करने का जो प्रयत्न किया गया है! ओर हर जगह, यहॉतक कि 
बंगाल, पंजाब और सिध में भी, जहाँ मुसलमानों की आबादी 
अधिक है, मुसलमानों को उचित से जो बहुत अधिक प्रतिनिधित्व 
दिया गया है, उससे कुछ स्वार्थी मुस्लिम नेता अनुचित ज्ञाभ उठाना 
चाहते हैं। कांग्रेस तो सभी को उचित अधिकार देना चाहती .है 
परन्तु मुस्लिम लीग आधे से भी अधिक अधिकार और नौकरियाँ 
आदि सिफ इसलिए मुसलसानो को दिलाना चाहती है कि जिस 
' से आगे चलकर उन्हे सारे भारत मे इस्लाम का प्रचार करने का 
रे मरिल्े । वे ग्रह समभते है कि भारत से पहले मुसलमानों 
है. 70% पर 


+ ॥ 7 श््ज 92, 20. 
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का राज्य था और उस समय इस्लाम धर्म का यहाँ जोरों से 
प्रचार होता था | अब यदि अंग्रेज़ो के हाथ से अधिकार निकले 
तो वह फिर मुसलमानों के ही हाथ मे आना चाहिए--हिन्दुओं 
के हाथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे उसके अधिकारी और 
पात्र नही हैं। यह बात चाहे वे लोग खुलकर न कहते हो, 
क्ञेकिन फिर भी इतना तो वे अवश्य ही स्पष्ट रूप से कहने लग 

गये हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं, बल्कि एक संस्कृति है और 
हम सारे भारत में उस संस्कृति का प्रचार करेंगे। इन सब 
बातो का सुख्य कारण यही है कि मुसलमानों मे शिक्षितो और 
सममभदारो की संख्या बहुत ही कम है और उनमें जो लोग 
अपना नेतृत्व बनाये रखना चाहते है, वे अनेक प्रकार की मिथ्या 

और आवेशपूर्ण बातें कहकर अपने अनुयायियो को उत्तेजित 

करते रहते है और देश मे शांति नही स्थापित होने देते | अवश्य 

ही यह अवस्था बहुत दिनो तक नहीं रह सकती | जब मुसलमानों 
में शिक्षा का यथेष्ट प्रचार होगा और उन्हे आधुनिक जगत्‌ की 

परिस्थितियों का ज्ञान होगा, तब वे अवश्य ही समभने लगेगे 

कि इस बीसवी शताब्दी मे धर्म और संस्कृति के प्रचार का 

प्रयास बस्तुतः ढोग और दस्भ' ही है; और इस तरह 'की बातों 

को देश की राजनीतिक प्रगति के मार्ग मे कभी बाधक नहीं 

होना चाहिए | 

संघ-शासन के दूसरे विरोधी हमारे यहाँ के अधिकांश देशी 

नरेश थे। उनके विरोध का कारण भी मुरिलिस नेताओ की तरह 
व्यक्तिगत स्वार्थ ही था। वे बहुत दिनो से नितान्त स्वेच्छापूर्ण 
शासन करते आये हैं, प्रजा पर अनेक प्रकार के अत्याचार 

करते आये हैं और प्रजा से एकन्न किये हुए धन का अपने भोग- 
बिलास में मनसाना उपयोग करते आये हैं। यह ठीक है कि 
कुछ देशी नरेश इसके अपवाद हैं और वे अपने राज्य का बहुत 
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ही अच्छी तरह शासन करते हैं; परन्तु अधिकांश नरेश ऐसे ही हैं, 
जिन्हे प्रजा के द्वितो की अपेक्षा अपने सुख और अधिकार का ही 
अधिक ध्यान रहता है। वे यह नही चाहते कि हमारे अनियन्त्रितत 
अधिकार किसी प्रकार नियन्त्रित हो | यद्यपि त्रिटिश अधिकारियों 
के द्वारा समय-समय पर उन्हे संघ-शासन मे सम्मिल्षित होने के 
लाभ बतलाये जाते थे और उन्हे उसमें सम्मिलित होने के लिए 
प्रोत्साहन दिया जाता था, लेकिन वे बराबर आगा-पीछा 
दी कर रहे थे। वे नये संघ-शासन के विधान की एक-एक बात 
बहुत बारीकी से जाँच रहे थे और देख रहे थे कि हम पर 
ब्रिटिश सरकार या संघीय व्यवस्थापक-संडल का नियन्त्रण 
तो नहीं हो जायगा | वे अपन हाथ के अधिकार न तो अपनी 
प्रजा के प्रतिनिधियों के हाथ से ही देना चाइते थे और न संघीय 
व्यवस्थापक-संडल के हाथ मे ही । 
तात्पय यह कि नया विधान और विशेषत: इसका संघ- 

शासनवाला अश बिलकुल भानमती का पिटारा था, जिसमे बहुत 
से परस्पर-बिरोधी तत्व एक में भरने का प्रयत्त किया गया है 
और जिसकी सहायता से ब्रिटिश सरकार बड़ी बडी करामाते 
दिखलाने का वादा करती थी। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि 

भारत हमारे चंगुल सेन निकलने पावे। कांग्रेस चाहती है कि 

देश के सब अविकार प्री तरह से प्रज्ञा के प्रतिनिधियों के 

हाथ मे आ जाय। देशी नरेश चाहते है कि हमारे अधिकार 

अनियन्त्रित और असर्यादित बने रहे और हमारे ऐश-आराम 

में कम्मी न द्वोने पावे | मुस्लिम लीग चाहती है कि सारे भारत पर 

फिर से सुसल्षमानों का राज्य हो। मजदूर और किसान चाहते 
हैँ कि हमें अपने पूरे अधिकार मिले । ब्रिटिश व्यापारी चाहते 
हद कि "रत से हमारा मात्र उसी तरह बिकता रहे, जिस तरह 
पहले बिकता था। अंग्रेज अधिकारी चाहते हैं कि हमार प्रभुत्त 
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ज्यो-का-त्यो वना रहे । इसी प्रकार के और भी अनेक ऐसे मिन्न- 
भिन्न तथा परस्पर-बिरोधी तत्व है जिनका समन्वय करने का 
विधान म कुद्ध ऐसा प्रयत्न किया गया था, जो सफल होता हुआ 
दिखाई नहीं देता था । 

इस समय भारत पर श्रेट ब्रिटेन ने बलपूवंक अधिकार कर 
रकखा है; और सभी भारतीय उस अधिकार के विरोधी है । भारत मे 
राजभक्तो का भी एक वर्ग अवश्य हैं, जिसमें अधिकतर राजे- 
महाराजे, जमीदार और दौलतमन्द्‌ आदमी है।ऐसे लोगो को यह्‌ 
डर दे कि यदि देश मे राष्ट्रीय भावों का प्रचार होगा, तो हमारे बहुत 
से अधिकार छिन जायेंगे और हमें अपने वैभव से हाथ धोना 
पड़ेगा । प्रजा का बहुत बड़ा अंश कांग्रेस क साथ में है, जिसमें 
अनेक मुस्लिम राष्ट्रीय संस्थाएँ भी हैं। लिबरलो की सख्या 
बहुत ही कम है और उनमे अधिकतर बढ़े आदमी और नेता 
दी हैं। यद्यपि कुछ नवयुवक राष्ट्रीय नेता कम्युनिस्ट सिद्धान्तों 
के ही प्रचार के पक्षपाती हैं, तथापि कम्यूनिस्टवाद का कोई 
संघटन यहाँ नहीं है. और न ब्रिटिश सत्ता क रहते हुए हो ही 
सकता दे। स्वयं कॉम्रेस में भी कई ऐसे वर्ग हैं जो सामाजिक 
ओर आर्थिक विपयो में एक दूसर से बहुत द्वी भिन्न प्रकार के 
विचार रखते हैं। समाजवाद और साम्यवादी सिद्धान्तों का भी 
लागों में कुछ प्रचार हाने लगा है। तो भी अभी तक अधिकतर 
लोग महात्मा गान्धी के शान्तिमय और अ्दिसात्मक असद्योग 
तथा सविनय अबज्ञा के सद्धान्तो के ही पक्तपाती है। स्वयं 
काँग्रेस के सदस्यों मे भी अनेक दोष आ गये है और उनके 
निर्बाचनों मे अनेक ऐसे उपायों फा अवलम्बन होने लगा है जो 
कभी प्रशंसनीय नहीं कहे जा सकते । कांग्रेस का ध्यान इस ओर 
सहात्मा गांधी ने जोरदार शब्दों में दिल्लाया हे और इसके सुधार 
के कुछ उपाय सोचे भी गये हैं । प्रान्तो की कांग्रेसी सरकारें जनता 
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को आर्थिक और सामाजिक अवर्स्था सुधारने के कई अच्छे 
आयोजन कर गई हैं | तात्पय यह है कि इस समय सारा देश एक 
नये साँचे में ढल रहा है और अभी देश के भविष्य के सम्बन्ध में 
इसके सिवा और कोई बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती 
कि बहुत से लोग उसे उज्वल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । लेकिन 
इस प्रयत्न की सफल्नता केबल उन्हीं लोगो के हाथ से नहीं है, 
बल्कि वह और भी अनेक ऐसी बातो पर निर्भर करती है. जो 
उनके नियन्त्रण से बाहर हैं । 

एक बात और है। बहुत से अँम्रज भी यही चाहते हैं और 
शिक्षित भारतवासी भी यह । चाहते हैं कि भारत से पाश्चात्य देशो 
की तरह प्रतिनिधि-सत्तात्मक पाल्नमेण्टरी शासन-प्रणाली प्रचलित 
हो। परन्तु प्रश्न तो यद्द है कि क्या यही प्रणात्ञी भारतीय 
स्वराज्य के लिए सबसे अधिक आदर्श और अनुकरणीय है ९ 
अनेक पाश्चात्य विचारशीलो का मत है कि यह पालेमेण्टरी 
शासन-प्रणाल्ञी भी नितान्त निर्दोष नहीं है। इसमे भी अनेक 
दोष है । इसके सिवा कुछ लोगो का यह भी सत है कि पाश्चात्य 
देशों मे यह प्रणाली अनेक अशो मे विफल सिद्ध हो रह है । 
अतः ऐसी अणाली का अनुकरण कहाँतक वांछनीय और 
कल्याणकारी दो सकता है ? फिर इस प्रणाली के लिए सबसे 
अधिक आवश्यक यह है कि प्रजा पूरी तरह से शिक्षित हो, उसे ' 
भिन्न-भिन्न राजनीतिक प्रणालियों का अच्छा ज्ञान हो और वह 
यद्द समझ सकती द्वो कि हमारा कल्याण किन बातो मे है और 
उसका साधन किन लोगो के हाथों से हो सकता है। भारत 
की अधिकांश जनता अभी नितान्त अशिक्षित है; और यदि 
हम क्षमा किये जायें तो कह सकते हैं कि वह अभी मताधिकार 
का ठीक-टीक उपयोग करने मे समर्थ नहीं है। कांग्रेस कहती 


है कि देश के सभी वयस्क पुरुषो को निर्वाचन मे मत देने का 
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अधिकार मिले। अंग्रेज कंदते हैं कि इस मताधिकार का उपयोग 
फेवल शिक्षित सतदाता ही कर सकते हैं| गोलमेज कान्फ्रेन्स 
से महात्मा गानधी ने यह अड्चन दूर करते के लिए प्रायः 
वही प्रणाज्ञी बतज्ाई थी, जो सोषिएट रूस में प्रचलित है। 
न्होंने कद्दा था कि सब देहातियो को मिलकर पहले अपने- 
अपने गाँव के प्रतिनिधि चुन लेने चाहिएँ और तब आगे का 
निर्वाचच उन प्रतिनिधियों के मत से होना चहिए! लेकिन 
ब्रिरिश राजनीतिज्ञो ने इसीलिए इस सूचना का विरोध किया था 
कि इसमें सोविएटी तत्व चत्तमान था। लेकिन फिर भी इससे 
कोई सन्देह नद्दी कि देहातियों का मंत जानने का इससे अच्छा 
उपाय, कस-से-कस वत्तंस्ान परिस्थित्ति से, दूसरा नही हो सकता | 
हम तो यही समझते है कि इस समय ब्रिटिश सरकार चाहे 
जो प्रणाली भारत पर लाद दे ओर उसके नेता चाहे जो प्रणात्री 
स्वीकृत कर ले, परन्तु आगे चत्तनकर जब भारतीय जनता 
शिक्षिव और जाप्मत होगी, तब वह अपनी सरकार का स्वरूप 
आप ही निश्चित करेगी। तब तक शायद पालंमेण्टरी शासन- 
अणाली की भी, अधिनायक-तन्‍्त्र की भी और सोविएट प्रणात्ी 
की भी कुछ और परख हो जायगी और उनके गुण-दोष सी 
अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट हो जायँगे | इस समय की परिस्थिति को 
देखते हुए अधिक-से-अधिक यही कहा जा सकता है कि शायद 
पालंमेण्टरी शासन-प्रणाज्ञी क अपेक्षा भाग्त सोविएट शासन- 
प्रणाली ही अधिक पसन्द करेगा। सिर्फ भारत ही नहीं, सम्भव 
है कि संसार के अन्यान्य देश भी वही प्रणाली अच्छी समसे ! 
अतिरिक्त बातें--जब यूरोप मे दूसरा महायुद्ध हुआ, तब 
आरत सरकार भी और प्रान्तीय सरकारे भी देश से युद्ध के लिए 
मनसाने ढंग से सहायता लेने लगी और त्रिठिश सरकार ने भी 
भारत को बिना उसके प्रतिनिधि मण्डलों का मत्त जाने ही युद्ध 


रा 
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में सम्मिलित कर लिया। काँग्रेस को यह बात पसन्द नहीं आई । 
जिन प्रान्तों मे कांग्रेसी शासन था, वहाँ के सन्त्री-मण्डलो के 
लिए विषम परिस्थिति उत्पन्न द्ो गई | बे युद्ध के कार्यों में बाधा 
भी नहीं दे सकते थे और सिद्धान्तत: उसमें सहायक्र भी नहीं 
हो सकते थे | इसलिए कांग्रेस ने निश्चय किया कि प्रान्तों से 
सब मन्त्री इस्तीफा देकर अलग हो जायें। हाँ, एसेम्बलियो और 
काउन्सिल्ो के लिए जो ल्ञोग प्रजा के प्रतिनिधि-रूप मे निर्वाचित 
हुए हैं, वे अवश्य अपने-अपने पदो पर बने रहें । इसके अनुसार 
सभी कांग्रेसी प्रान्तो से कांग्रेसी मंत्री-मए्डल हट गये | उस समय 
उन प्रान्तों से गवनेरों ने अपने विशेषाधिकार से उन मन्त्रियों के 
स्थान पर अपनी इच्छा और पसन्द से कुछ लोगो को परामशे- 
दाता नियुक्त कर लिया और अब उन सब प्रान्तो, मे गवनरों का 
ही शासन चल रहा है | ड 

युद्ध आरम्भ होने पर जब सरकार के सामने लोगो की 
ओर से और विशेषत: कांग्रेस की ओर से यह माँग रक्खी जाने 
लगी कि यदि युद्ध में हमारा सहयोग अपेक्षित हो तो हमे उसके 
किए उपयुक्त अधिकार भी मिलने चाहिए; और सरकार ने भी 
अच्छी तरह देख लिया कि नये एक्ट की संघवाली योजना देश 
में किसी को सन्तुष्ट नही कर सकी, तब भारत के बड़े ल्ाट ने 
यह घोषणा कर दी कि हम अभी नये एक्ट की संघवाली योजना 
स्थगित करते हैं; और जब युद्ध समाप्त हो जायगा, तब इस 
विधान को कोई नया और स्ेसम्प्त रूप देने का फिर से प्रयन्न 
किया जायगा | साथ ही इस समय सब दलो का सहयोग प्राप्त 
करने के लिए और सबके मत जानने के लिए बड़े ज्ञाट की 
फाउन्सिल में कुछ और मेम्बर बढ़ाये जायेगे और युद्ध-सम्बन्धी 
प्रय्नों मे परामर्श लेने के लिए केन्द्र मे भी और प्रान्तो मे भी 
सब द्नों में से कुछ लोगो की एक कमेटी बनाई जायगी। इधर 
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महीनों से बड़े लाट प्रयत्न मे लगे हुए हैं कि सब दल इस प्रस्ताव 
से सहमत हो जायें और हम सब खास-ख्रास दलों में से कुछ 
आदमियो को लेकर युद्ध का काम ठीक तरह से चलाबें, और , 
सारे संसार को यह दिखला दे कि भारतवासी हर तरह से इस 
युद्ध में हमारे साथ हैं । इसके लिए बड़े लाट ने, अनेक बार 
महात्मा गान्धी और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के साथ भी 
और मुस्लिम लीग, हिन्दू-महासभा, लिबरल दल और सिकक्‍्खो 
आदि के प्रमुख नेताओं से बहुत सी बातें की हैं। परन्तु अभी 
तक कोई निश्चय नहीं हो सका है। अनेक दलों की और 
विशेषतः मुस्लिम लीग की सोँगे इतनी,ज्यादा बढ़ गई है कि वे 
किसी तरह पूरी ही नहीं को जा सकतीं । 

युद्ध के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति स्पष्टरूप से यह है कि 
त्रिटिश सरकार को जहाँ तक हो सके, इस विकट समय में तंग 
नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था में जबकि ब्रिटेन एक ऐसे 
भीषण युद्ध में लगा है, जिसके साथ उसके जीवन और मरण का 
प्रश्न सम्बद्ध है, कांग्रेस को उसके सामने कोई नई अंड्चन नहीं 
खड़ी करनी चाहिए। पर हाँ, साथ ही त्रिटिश सरकार को भी 
स्वतन्त्रता-प्रेमी भारत-वासियों के मनोभावों पर किसी प्रकार का 
आधात नही करना चाहिए । इधर जब से युद्ध आरम्भ हुआ 
है, तबसे भारत-रक्षा कानून के अनुसार सारे देश में सैकड़ो- 
हजारो कांग्रेसी गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गये है और 
भाषण तथा लेखन-स्वातन्त्य का पूरा-पूर अपहरण दो चुका 
है। महात्मा गांधी कहते है कि यदि सचमुच श्रिटिश सरकार , 
प्रजातन्‍्त्र की रक्षा के लिए लड़ रही है, तो भारत में उसे 
प्रजातन्त्र के मूल सिद्धान्तो की रक्षा करने के लिए यहाँ भी 
सब को भाषण और लेखन की पूरी स्वतन्त्रता देनी चाहिए,' 
ओर जिन लोगो को उसने राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार किया 
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है, उन्हे छोड़ देना चाहिए | इससे अधिक अभी कांग्रेस की तरफ 
से कोई, माँग नहीं है | हाँ, जब युद्ध समाप्त हो जाय, तब भारत 
को पूरी स्वतन्त्रता मिल जानी चाहिए और उसके भावी 
संघटन का निश्चय विधान-सम्मेज्ञन के द्वारा होना चाहिए । 
जो कुछ निश्चय हो, वह प्रजा के प्रतिनिधियों का फ्रिया हुआ' 
हो, उन लोगों का न हो जिन्हें सरकार अपनी तरफ से और 
मनमाने तौर पर इस काम के लिए निमन्त्रित करे । पर सरकार ने 
कांग्रेस की यह माँग भा मंजूर नही की और बद्द भारतवासियों 
को युद्ध-काल मे भापण-स्वातन्त््य देने को तैयार नहीं है | 

लेकिन मुस्लिम लीग का रुख कुछ और दी है। पहले तो 
जब कांग्रेसी मन्त्री-मं डल्नो ने पद्‌-त्याग किया, तब उसकी तरफ 
से कुछ स्थानों मे मुक्ति-द्विस मना कर तुच्छ मनोबृत्ति का 
परिचय दिया गया । इस चात पर प्रसन्नता प्रकट की गई कि 
सात प्रान्तो मे कांग्रेसी अधिकार उठ गया और फिर सारा 
अधिकार गवनंरो के हाथ में च्ना गया | अवश्य ही मुक्ति-दिवस 
केवल कांग्रेस को नीचा दिखाने, मुसलमानों के मन से उसके प्रति 
विद्वंप उत्पन्न करने और उन्हे और भी अधिक संख्या मे लीग 
की तरफ आक्ृष्ट करने के लिए मनाया गया था । यद्यपि देश 
के ग्राय: सभी समभकदारो ने लीग के इस निश्चय की घोर 
निन्‍्दा की; परन्तु लीग ने मुक्ति-द््‌विस सनाकर ही छोड़ा, फिर 
चाहे वह दिवस बहुत ही थोड़े स्थानो में और बहुत ही थोड़े 
मुसलमानों ने सनाया हो | 

इस बीच में लीग ने दूसरा अनुचित काम यह किया 
कि अपनी लाहौरवाली अन्तिम बैठक में पाकिस्तानवाला 
पस्ताच स्वीकृत किया। अब लीगी नेता इस बात पर चड़े हैं 
कि भारत के दो टुकड़े कर दिये जायें और मुसलमानों के 
परान्त अज़्ग और रबतन्त्र रहे । बहुत से समझदार और 
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देश-भक्त मुसलमानों को लीग का यह रुख बहुत ह 
खटका और उन्होने दिल्ली में एक बहुत बड़ी झखिल 
भारतीय सभा करके लीग के इस निश्चय की निन्‍्दा की। 
यह महासभा देशभक्त और राष्ट्रबादी मुसलमानों की सात-आठ 
बड़ी-बड़ी संस्थाओ के प्रयत्न से हुई थी; और अब इस महासभा 
की ओर से समस्त राष्ट्रवादी और देशअमी मुसलमानों का एक 
जबरदस्त संघटन करने का प्रयत्न हो रहा है। लेकिन फिर भी 
इधर दो-तीन बार भारत सरकार ने भी और भारत-मन्त्री ने भी 
सौके-बे-मौके मुस्लिम लीग की ही पीठ ठोकी और प्रकारान्तर 
से उनकी पाकिस्तानी योजना को युक्ति-संगत बतलाया। इसका 
पूरा-पूरा दुष्परिणाम अब इस रूप मे दिखाई दिया है कि 
मुस्लिम लीग चाहती है कि बड़े लाट की एक्जिक्यूटिव काउन्सिल 
में जो नई जगहें बढ़े, उनमे से आधी लीग के बतलाये हुए 
आदमियो को मिले और दूसरी जगहे भी उन्हीं लोगो को दी 
जायें जिन्हे लीग मंजर करे | साथ ही एक्जिक्यूटिव काउन्सित् 
फे सदस्यों में काये और अधिकार आदि का जो विभाग हो, वह 
भी मुस्लिस लीग की स्वीकृति से द्वी हो | मुस्तिम लीग की यह 
नीति कुछ एंग्लो-इंडियन समाचारपत्रों को भी इतनी बुरी लगी 
है कि उन्होंने इसकी घोर निन्‍्दा की है । और इन मे से कुछ 
समाचारपत्र ऐसे भी है जो प्राय: समय-समय पर मुस्लिम लीग 
के देशद्रोही प्रयत्नो की प्रशंसा करते रहे हैं। 

तो भी मुस्लिग लीग जानती है कि इस समय सरकार को 
मुसलमानों की सहायता और सहानुभूति की बहुत बड़ी 
आवश्यकता है| और इसी लिए वह ब्रिटिश सरकार से उसका 
पूरा-पूरा दाम भी वसूल करना चाहती है । बड़े लाट मुस्लिम लीग 
को अधिक-से-अधिक जो कुछ देना चाहते थे या दे सकते थे, 
डसे भी लीग ने ठुकरा दिया है। तो भी आशा की जाती है कि 
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बड़े ज्ञाट की ओर से एक बार फिर लीग को मिलाने का प्रयत्न 
किया जायगा । अभी बात-चीत चल रही है और निश्चित रूप 
से यह नही कहा जा सकता कि ऊँट किस करवट बेठेगा। 

लिबरल दल, हिन्दू मद्दासमा, सिकख तथा और कई दल 
तथा वर्ग भी किसी-न-किसी रूप मे सरकार को सहायता करने 
के लिए तैयार है। पर सभी की कुछ-न-कुछ माँगें भी हैं । जो 
हो, अभी भारत की अवस्था बहुत ६ी डाँवाडोल़ है | कई 
दिशाओ से उस पर आक्रमणों की सम्भावना बतलाई जाती है । 
सारा देश नितान्त अरक्षित अवस्था में पड़ा है और तिस पर 
घर की जबरदस्त फूट है। यह्द फूट कुछ तो स्वार्थ के कारण है, 
कुछ बहकावे में आने के कारण और कुछ हाथ रेंगने की इच्छा 
से | सारा संसार जिस भीपण संकट मे पड़ा है, उसी मे भारत 
भी पड़ा है। संसार की आँखे तो खुल रही है, पर दुख है कि 
भारत की आंखे नही खुल रही है। सारे संसार की तरह भारत 
का भी ईश्वर ही रक्षक है । और नही तो सब की तरह हमे भी 
बुरे दिन द्वी सामने दिखाई दे रहे हैं। 

पुनश्च-जब पूण प्रयत्न करने के बाद भी सरकार ने कांग्रेस की 
भाषण-स्वातन्त्रय की माँग को स्वीकार नही किया तो इसी मुद्दे पर 
भहात्मा गांधी ने युद्धघोपणा कर दी । महात्मा गांधी ने श्री विनोता 
भावे को प्रथम सत्याप्रही चुना और गत १७ अक्टूबर को उन्होंने 
सत्दाग्रह शुरू किया । श्री बिनोबा भावे वर्धा मे महात्मा गांधी के 
श्रेष्ठटम अनुयायियो में से है। अद्दिसा पर उनका पूर्ण विश्वास 

। सरकार ने बिनोबा को गिरफ्तार कर लिया और ३ महीने की 

सजा दी। प० जवाहरलाल नेहरू वर्धा से लौटते हुए छिवकी 
स्टेशन पर .गरफ्तार कर लिये गये और उन्हे ४ साल की 
सख्त सज़ा दे दी गई | 


भविष्य से घटनाये क्‍या रंग लाती है कौन जानता है ९ 


सस्ता साहित्य मण्डल की 


सर्वोदिय साहित्य माला के प्रकाशन 
[ नोट--*चिन्द्ित पुस्तकें अग्राप्य हैं | 


१ दिव्य-जीवन [#) 
२. जीवन-साहित्य १) 
३, तामिल्न वेद ॥) 
४, भारत मे व्यसन 

ओर व्यभिचार ॥£) 


४. सामाजिक कुरीतियाँ” ॥» 


६, भारत के ख्री-रत्न ३) 
७, अनोखा" १) 
८ ब्ह्मचर्य-विज्ञान. ॥॥#) 
६. यूरोप का इतिहास. २) 
१०, समाज-विज्ञान ॥) 
११, खद्दर का 
सपत्ति-शास्त्रः ॥%-) 
१४, गोरों का प्रभुल*॒ ॥%) 
१३, चीन की आवाज. |-) 
१४. द्‌. अ. का सत्याभह १) 
१४, विजयी बारडोलीः. २) 
१६. अनीति की राह पर ॥-) 


१७, सीता की अग्निपरीक्षा |--) 


श्८, कन्या-शिक्षा |) 
१६ कम योग [>) 
२०, कलबार की करतूत #*) 
२१ व्यावह्ारिक सभ्यता ॥) 
२२. आधेरे में उजाला ॥) 


२३ स्वामी जी का बलिदान") ४७. फाँसी 


२४, हमारे ज़माने की गुलामी'।)' 


०४. स्त्री और पुरुष !) 
२६, सफाई |) 
२७. क्या करें ? ५) 
रुप द्वाथ की कताई-बुनाई* ॥-) 
२६. आत्मोंपदेश* |) 


३०, यथाथे आदर्श जीवन*॥॥-)' 
३१. [ देखों नवजीवन माला | 


३२. गंगा गोविन्द्सिह'. ॥४) 
३३. श्री रामचरित्र १) 
३४. आश्रम-हरिणी* ) 
३४. दिदी मराठी कोष २) 


३६, स्वाघीनता के सिद्धान्त* ॥|) 
३७, महान मातृत्व की ओर ॥#) 
३८ शिवाजी की योग्यवा |) 
३६. तरंगित हृदय* ॥) 
४०. हालैण्ड की राज्यक्रांति १॥) 


४१ दुखी दुनिया |) 
४२. जिन्दा लाश ॥) 
४३ आत्मकथा १), १॥» 


» [संक्षिप्त संस्करण ] ॥) 


४४. जत्र अंग्रेज आये! १८) 
धु४ जीवन-बिकास १) 
४६, क्रिसानों का बिशुल/* *) 

|) 


अप [ देखो नवजीबन माला ] 


४६. स्वण विहान* ।-) 
४०, मराठों का उत्थान 
ओर पतन शा) 


४९, भाई के पत्र शे 
2२, स्वगत _) 
३३, युग घम' १) 
४४ स्त्री-समस्या १॥॥) 
४ विदेशी कपड़े का 
मुकाबिला ॥#) 
४६ चित्रपट |) 
2७, राष्ट्रवाणी* ॥#) 


&८. इग्लेड में महात्मा जी ॥) 


2६. भावी क्रांति का सगठन (रोटी े 
के सवाल' का नयासंस्करण)॥।) ८७, गांधीवाद- समाजवाद ।॥) 


७६ नया शासन विधान ॥|) 
७७ [हमारे गाँवकी कहानी ॥) 
ष्प, (] महाभारत के पात्र १) 
७८, गाँवों का सुधार संगठन १) 


८०. [३] सन्तवाणी ॥) 
८९१. विनाश या इलाज १ ॥/ 
८२, [४] अंग्रेजी राज्य मे 
हमारी उशा ॥) 
८३. [५] लोक-जीवन ॥) 
८४. गीता-सथन श१॥) 


८४, [६] राजनीति प्रवशिका ||) 
८६, [७] हमारे अधिकार 


ओर कतव्य ॥) 


६०. देवी संपद्‌ ।>) रू, रदेशी : झामोद्योग... ॥) 
६१. जीवन-सूत्र ॥) ८६ [८] सुगम चिकित्सा ॥) 
६२ हमारा कलंक ॥8) ६७० प्रेम से भगवान्‌ ॥) 
६३ बुढुबुद ॥) ६९: महात्मा गांवी 


६४, सघषे या सहयोग १ १॥) 


६४ गांधी-विचार-दोहन. ॥॥) 
६६ एशिया की क्रांतित १॥) 
६७ हमारे राष्ट्र निर्माता १॥) 
दृ८, स्वतंत्रता की ओर १॥) 
६६. आगे बढ़ो ॥) 
७० बुद्धवाणी ॥#) 
७१ कॉरग्रेस का इतिहास २॥)।--) 
७०, हमारे राष्ट्रपत्ति ९) 
७३ मेरी कद्दानी शा) 
5७४, भलक घ) ्र् 


४४. हमारी पुत्रियाँ कैसी हों ? ॥) 


[& 

६२ [१०] गांव और किसान ॥|) 
६३ ब्रह्मचय ।।) 
६४ गांवी-अभिनन्द्न-ग्रन्थ २) 
६४. हिन्दुस्तान की समस्याये १) 
६४६, जीवन सदेश ॥) 
६७, समन्वय | २) 
६८, समाजवाद : पूंजीवाद ॥॥) 
६8, सेरी मुक्ति की कहानी 


॥) 
१०० खादी सीमांसा_ शा) 
१०१, बापू '.. [/ 
१०२ दुनिया की शासन-../ 
प्रणालियाँ 


१॥) 


नवजीवनमालछा' की पुस्तकें 
१ गीताबोध--महात्मा गांधी-कृत गीता का सरल तातये-- 


(दूसरी बार) -॥ 
२ मंगल प्रभात-महात्मा गांधी के जेल से लिखे सत्य, 
अहिसा, त्रह्मचय आदि ब्रतो पर प्रवचन (चौथी बार) >) 
३ अनासक्रतियोग--महात्मा गांधी-कृत गीता की टीका 
(सातवीं बार) £:), 5), 
४. सर्वोदिय--रस्किन के ((]7/0 7॥॥5 ,880 का गांधीजी 
द्वारा किया गया रूपान्तर (तीसरी बार) -) 
४. नवयुचकों से दो बातें--न॑प्रस क्रोपाटकिन के 'शै ए0ते 

80 909727४४१ का अनुवाद ( तीसरी बार) -) 


६. हिन्द-स्वराज--महात्मा गान्धी की भारत की मौजूदा 
समस्याओ पर लिखी गई प्राचीन पुस्तक, जो आज भी ताजी है--- 
(दूसरी बार) न 

७ गांधीजी का मार्ग--आचाय छृपालानी ने इस पर्तिका 
मे बड़ी सरलता से बताया है कि आज के कशमकश के ज़माने 
में हमे गांधीजी के बताये रास्ते से ही आजादी मिल सकती है --) 

८, किसानों का सवाल--डा० अहमद की इस छोटी-सी 
पुस्तिका मे भारत के इन ग़रीब प्रतिनिधियों के सबाल पर बड़ी 
सुन्दरता से विचार किया गया है। (तीसरी बार) घ-) 

६. आम सेवा--आम-सेवा के रूप, साधन और प्रकार पर 
महात्मा गांधी ने इसमे विशद्‌ प्रकाश डाला है | (दूसरी बार) ८) 

१०. खादी और गादी की लड़ाई--आचाय बिनोबा के खादी 
ओर समाज-सेवा-सम्बन्धी लेख और व्याख्यानो का संग्रह *) 

११, मछुमक्खी-पालन--श्री चित्रे ने इस पुस्तक मे मधु- 
मक्खियो के पाछने के बारे में प्रकाश डाला है और बताया है कि किस 
प्रकार हम इस आमोद्योग के द्वारा बेकारों को काम दे सकते हैं ८) 


( ४) 


१२. गांवों का आर्थिक सवाल--गाँवो के आर्थिक श्रश्नो 
तथा उनको हल करने की योजनाओ का आ्राम-सेवक विद्यात्नय के 
अध्यापक श्री मवेरभाई पटेल ने इस पुस्तक मे संग्रह किया है &) 

१३. राष्ट्रीय गायन--देश-भक्तिपूणे राष्ट्रीय गायनो का संग्रह 
( दूसरी बार ) द। 

१४. खादी का महत्व--श्री गुलजारीलाल नन्दा-ह्वारा लिखा 
खादी-विषयक प्रामाणिक और खादी की महत्ता और उपयोगिता 
बताने वाला निबंध । -)॥ 

१४, जब॒आऑअंग्रेज़ नहीं आये थे--अंग्रेज़ो के आने से पहल्ते 
आरत की दशा । 


न) 
सामयिक साहित्य माला की पृस्तके 

१. कांग्रेस का इतिहास ( १६३४-३६ ) ।>) 

२. दुनिया का रंगमच ( जवाहरलाल नेहरू ) -) 

३. हम कहाँ हैँ ९ ग्र । ४) 

४. युद्ध-संकट और भारत ( संकलन ) |) 

५. सत्याग्रह : क्यो, कब, कैसे ? ( गांधीजी ) छ) 

६. राष्ट्रीय-पंचायत--( संग्रह ) |) 
बाल साहित्य माला की पुस्तकें 

१. सीख की कहानियाँ--१ -) 

२. कथा-कहानी--१ दर 

* ३. ,भशिवाजी चरित्र 5 

४. देशग्रेम की कहानियॉ--१ ८2] 

४. सीख की कहानियाँ--२ 2 


] 
5 


“१०,७,७,८७.“७.“७.“७./९“७/७:७/७७/६/७/७.“७-“७७/७ 
सस्ता साहित्य-मण्डल से प्रकाशित 


जीवन-सा हित्य 
[ सस्पादुक--श्री हरिभाऊ उपाध्याय ] 
$ में प्रति मास आपकी क्‍या मिलेगा ९ 
९ औ जीवन को ऊँचा उठाने के लिए लिखेगये लेख 
७ #ए जीवन की जटिल समस्याओं के हल 
और जीवन-दायिनी कविताये और सत्य कथायें 
(६ साहित्य की निष्पक्ष समालोचना और समीक्षा 
#ह साहित्य-सेवियों के रेखा-चिन्न और साहित्यिक संस्थाओं के 
सजीव परिचय 
और साहित्यिक प्रश्न और चर्चायें 
और साहित्य-समाचार और हलचलें 
जीवन-साहित्य ही सत्साहित्य है ! 
अपने साहित्य-जीवन से 
क्या आप 
'मण्डल' से प्रकाशित तथा दूसरे जीवनोपयोगी साहित्य की 
जानकारी के लिए 
'जीवन-साहित्य! से दूर रहेंगे ? 
वार्षिक मूल्य मंडल के आहको से. नमूने की प्रति 
९) हे १) हु 
जीवन-साहित्या 
सस्ता साहित्य-मएडल, नई दिल्ली 
शाखायेः--दिल्‍ली। लखनऊ, इन्दोर 
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